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 लोक-सभा  वाद-विवाद  का  संक्षिप्त  wafer  संस्करण  है  कौर  इस  में

 अंग्रेजी  /  हिन्दी  में  दिये  गये  भाषणों  शादी  का  हिन्दी  में  अनुवाद है
 ।

 ‘This  is  translated  version  in  a  summary  form  of  Lok  Sabha  Debates  and

 contains  Hindi/English  translation  of  speeches  etc.  in  English/Hindi]
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 लोक-सभा  वाद-विवाद  ( संक्षिप्त  safe  संस्करण )

 Lox  SaBya  ऐऐ  1४5  (SUMMARISED  TRANSLATED  VERSION)

 लोक-सभा

 LOK  SABHA

 १८  १९६४  /  २९  क्षेत्र  १८८६  )

 Saturday,  April,  18,  1964/Chaitra  29,  1886  (Saka)

 ree

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  clock

 (  भ्रध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  )

 Mr  SPEAKER  in  the  Chair

 प्राय-व्ययन  सम्बन्धी  रियायतों  का  समय  से  पहले  मालूम  हो  जाने

 के
 बारे

 में

 RE:  ALLEGED  LEAKAGE  OF  BUDGET  CONCESSIONS

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  श्री  स०  मो ०  बनर्जी  ने  शिकायत  की  है  कि  इकानामिक  टाइम्स  में

 वे  शिकायतें  प्रकाशितਂ  हुई  हैं  जो  बजट  के  सम्बन्ध  में  घोषित  की  यह

 शिकार
 का  भंग  नहीं  किन्तु  वहू  वाद-विवाद  में  इसका  उल्लेख  कर  सकेंगे  ।

 a  ee  लाा

 “3
 a  सभा  का

 BUSINESS  OF  THE  HOUSE

 सईद-कायम  मंत्री  (  श्री  सत्य  नारायण  सिह )
 :  में  २१  १९६४ से  प्रारंभ  होने  वाले

 सप्ताह  में
 सभा

 में
 निम्नलिखित  सरकारी  कार्यों  की  घोषणा  करता हूं

 :--

 (१)  वित्त  १९६४  विचार  तथा  पास

 (२)  समवाय  शिकार  १९६६४,  तथा  पास

 (३)  सशस्त्र  सेना  में  जारी  रखना  Geary  (  विचार

 तथा  पास

 (४)  av  १९६१-६२  के  लिये  पा रक्त NOUNS  अनुदानों  की  मांगों  )  प्र

 चर्चा  झर  मतदान  ।

 RRR  4113



 Business  of  the  House  April  18,  1964

 श्री  सत्य  नारायण

 )  सरकारीਂ  नौकरी  निवास  की  ग्रा वश्य कता  संशोधन  विधेयक  ,  1&¢v

 तथा  पास

 (६)  अधिवक्ता  qeQv  तथा  पास

 (७)  संविधान  V&&h,  संयुक्त  समिति  द्वारा

 वे  रूप  में  तथा  पास

 मं  गत  शनिवार को  बताया  कि  हम  सरकारी  कार्य  को  मई  के  पहले  सप्ताह  में  पूरा

 करने  का  प्रयत्न करेंगे  |  मेरा  प्रस्ताव  है  कि  इस  सत्र  को  ६  मई  तक  बढ़ा  दिया  जाये ।

 सरकार  कुछ  wea  विधेयक  भी  aa  के  दोष  में  लाना  चाहती  है  |  यदि  समय  नहीं  हु  तो  ये

 अगले  सत्र  में  चलेਂ  जायेंगे

 (१)  संविधान  १९६४

 (२)  दमन  बौर
 दीव  न्यायिक  आयुक्त का  न्यायालय  न्यायालय  घोषित

 करना )  VEqR | ।

 (३)  तेल  तथा  प्राकृतिक  गस  wrath  १९६६४

 ४)  पूर्वी  पंजाब  वैद्य  तथा  हकीम  qeqy

 (५)  कराधान  विधियां  VeQv

 (६)  भारतीय  चिकित्सा  परिषद्  १९६६४

 (७)  भारत  का  औद्योगिक  विकास  qeev  |

 (८)  भारतीय  सिक्के  १९६४

 (&)  दक्षिण  भारत  हिन्दी  प्रचार  सभा  1&8,  राज्य  सभा  द्वारा
 पास

 किये गये  रूप  में  ।

 (१०)  नारियल  जटा  उद्योग  q&Ra

 (११)  भारतीय  रेलवे  १९६३

 (१२)  गन्दी  बस्ती  क्षेत्र  सफाई  )  संशोधन  9&33,  संयुक्त

 समिति  द्वारा  प्रतिवेदितਂ  रूप  में  ।

 (१३)  भेषज  तथा  श्रंगार  सामग्री  १९६३

 (१४)  औद्योगिक  विवाद  १९६३

 म  मंत्रणा  समिति  के  निर्णय  के  अनुसार  सरकार  यह  विचार

 करेगी

 कि  कितने  विधेयक

 इसीਂ  सत्र  में  te  किये  जा  सकते  हैं
 |

 श्री  स०  सो०  बनर्जी  कतिपय  सदस्यों  ने  शेख  भ्रब्दुल्ला  at  रिहाई

 के  बाद  काश्मीर में  घटनाओं  के  बारे  में  का  प्रस्ताव  रखा  है  |  इस  अवसर  पर  विरोधी

 दलों  के  मत  व्यक्त किये  जाने  की  भ्रावस्यकता है  उसके  लिये  समय  निश्चित  किया

 चाहिये
 |

 Shri  Yashpal  Singh  (Kairana)  It  may  be  stated  whether  the  House

 will  sit  after  sixth  May  or  not

 Shri  Satya  Narayan  Sinha:  We  don  ि  17101 Ve  PIVPUsSe  कि to  extend be eyond  6th  May

 Vee  4114



 अधिवक्ता  PeQyv २९  १८८६
 नलाना

 afararet  २  मई  को  बैठक का  इरादा  नहीं है

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  Whether  question  hour  will  be  taken  upto  6th

 May:

 alt  सुरेन्द्र  नाथ  द्विवेदी  )
 :  प्रदान  काल  होना  चाहिय े।

 Shri  5.0  C.  Soy:  We  should  sit  on  Saturday  also.

 Mr,  Speaker  :  there  are  questions  prepared,  those  may  be  sent.

 अधिवक्ता  ( aarters )  )  १९६३

 ADVOCATES  (AMENDMENT)  BILL,  1963

 विधि  मंत्रालय
 में

 उपमंत्री  विभुषेन्द्र  :  में  विधि  मंत्री की  कौर  से  भ्र धि वक्ता

 १९६३  को  वापिस  लेने  की  अनुमति  दी  जाय  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 अधिवक्ता  १९६३  को  वापिस  लेने  at  श्रुति

 दी  जाय  प

 प्रस्ताव  स्वीकृत  तरा

 The  motion  was  adopted

 विधेयक  प्रयुक्ति  से  वापिस  लिया  गया  ।

 The  Bill  was,  by  leave  withdrawn

 अधिवक्ता  १९६४

 ADVOCATES  (AMENDMENT)  BILL,  1964

 विधि  मंत्रालय में  उपमंत्री  विभुषेन्द्र  में  विधि  मंत्री की  जोर  से  प्रस्ताव  करता

 हूं  कि  भअ्रधिवक्ता  १९६१  में  श्रग्रेतेर  संशोधन  करने  के  लिये  विधेयक  को

 प्रस्तुत  करने  की  प्रपूर्णा  प्रदान  जाय  |

 पुराना  विधेयक  वापिस ले  कर  अधिक  व्यापक  विधेयक  लाने  के  कारणों का  विवरण

 सदस्यों
 को

 भेजा
 जा  चुका है  ।  इस  नये  विधेयक में  भारतीय  विधिवेत्ता  परिषद् की  कुछ

 सिफारिशें  ली  गई  हैं  ।  नियम  ८०
 के  अन्तत  ये  सिफारिशें  पहले  विधेयक  के  क्षेत्राधिकार  में

 न
 झरा  सकने  के  कारण  यह  नया  व्यापक  पेश  किया  जा  रहा  है  ।

 अध्यक्ष
 यह  है  :

 अधिवक्ता  9&5  में  अग्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पुर:स्था-

 feat  करने  की  अनुमति  दीਂ  जाय  ।“”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 |

 The  motion  was  adopted.

 श्री  faut  मे  विधेयक  को  स्थापित  करता हूं
 ।

 ore  िएा

 BAY  4115



 Finance  Bill,  1964  Chaitra  29,  1886  (Saka)

 विनियोग  २)  १९६४

 APPROPRIATION  (No.  2)  BILL,  1964

 वित्त  मंत्री  (  श्री ति०  त०  कृष्णमाचारी  में  प्रस्ताव करता  हूं  कि

 वित्तीय  वर्ष  FERV—EYX  की  darn  के  लिये  भारत  की  संचित  निधि  में  से

 कुछ  राशियों  के  कौर  भुगतान  श्र  विनियोजन  का  प्राधिकार  देने  वाले  विधेयक

 पर  विचार  किया  जाये  बै

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रदान  यह  है
 :

 वित्तीय  वर्ष  GeR Rk  की  सेवाओं  के  लिये  भारत की  संचित  निधि  में  से

 राशियों  के  भुगतान  भर  विनियोजन  का  प्राधिकार  देने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया  जाये  ै

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 The  motion  was  adopted.

 अध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  यह  है

 खण्ड  १,  २,  ३,  प्रीमियम  सुत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  का  ar

 बने  1”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 The  motion  was  adopted.

 १,  अधिनियम  तथा  विधेयक  के  रंग बने  ।

 Clause  1,  2,  3,  The  Schedule,  the  enacting  formula  and  the  title  were  adde&
 to  the  Bull.

 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  को  पारित
 किया  जाये  बै

 meat  महोदय
 :

 प्रदान  यह  है
 :

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  vy’

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हु  प्र

 The  motion  was  at  lopted
 an  a  a  हनगल  an  हिना

 वित्त  विधेयक---जारी

 mea  महोदय  :  अरब  श्री  कृष्णमाचारी  के  १७  अप्रैल  को  प्रस्तुत  निम्नलिखित  प्रस्ताव  पर

 सभा  भ्र ग्रे तर विचार  करेगी  :

 वित्तीय  वर्ष  १९६४-६५  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  at  वित्तीय  प्रस्थापनाश्रों  को

 क्रियान्वित  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  बै

 माननीय
 मंत्री

 जी
 कितना  समय  शर

 लेंगे
 ।

 CLIVE  4116



 .....  १८  as  कू
 ह  ह  वित्त  2&ev

 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  So  मिनट  पर्याप्त  होंगे  |

 महोदय  :  मैं  उन  को  पौने  दो  बजे  बुलाऊंगा  ।  हमें  २१  अमल  को  ५  बजे  इसे  पास  करना

 होगा |

 श्री  राजा  राम
 :
 मैंने  उपेक्षित  दक्षिण  के  बारे  में  कुछ  कहा  था

 |
 मंसुर  के  मुख्य  मंत्री  ने  भी  यही

 बात  कही  थी  |  उन्होंने  कहां  था  कि  चींनी  उत्पादन  के  लिये  दक्षिण  भारत  को  अधिक  प्रोत्साहन  दिया

 जाना  चाहिये  ।  वास्तविक  शासकों  ने  तीन  बड़ी  परियोजनाएं  अपने  स्थानों  पर  क्रियान्वित  करवा

 ली  हैं
 ।  एक  परियोजना  दक्षिण  भारत  के  लिये  भी  होनी  चाहिये  ।  ७४  लाइसेंसों

 में  से
 दक्षिण  को

 केवल  १०  लाइसेंस दिये  गये  हैं  जबकि  wae  दिल्ली' के लिये के  लिये  १५  wie  कलकत्ता  के  लिये  १४  तथा

 बम्बई  के  लिये  २४५  ।  इस  प्रकार  को  प्रादेशिक  विषमता  क्यों  की  जाती  है  ?  पिछले  १४  वर्षों  में  दक्षिण

 भारत  को  बड़ी  अवहेलना  की  गई  है  ।

 संघ  लॉक  सेवा  प्रयोग  की  जिस  परीक्षा  के  अ्रनुसार  प्रशासनिक  एवं  पुलिस  सेवाओं  के  लिये

 १३४५  लोग  चुने  गये  हैं  उन  में  केवल  २०  लोग  दक्षिण भारत  के  हैं
 ।

 यदि  लोगों  को  हिन्दी  या  अंग्रेजी
 में  परीक्षा  की  अनुमति  दी  तो  दक्षिण  की  स्थिति  श्र  भी  खराब  होती  ।  मैं  वित्त  मंत्री  से  इन

 परिवारों  की  जांच  करने  के  लिये  कहूंगा  |  यहं  वास्तव  में  उत्तर  प्रदेश  सेवा  wae  बन  कर  रह

 गया है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  ७  स्वतंत्र  निकाय  इस  के  बारे  में  ऐसी  बात  कहनी  चित

 नही ंहैं
 ।

 वहं  इसे  वापिस लें  ।  हम  आयोग  की  acest |  की  चर्चा  भी  नहीं  कर  सकते  ।

 श्री  राजा  तो  मैं  इसे  वापिस  लेता  हूं
 ।

 श्री  मुदलियार  के  नाम  पर  चिंगलपेट  में  जो  चिकित्सा  कालेज  बनने  जा  रहा  उस  में  करे

 मंत्रियों  की  अभिरुचि  है  ।  स्वास्थ्य  मंत्रालय  की  लाल  फीता शाही  के  कारण  प्रवेश  बन्द  कर  दिया  गया

 न
 केवल  दक्षिण  अपितु  दक्षिण  से  जाये  हुए  मंत्रियों  की  भी  उपेक्षा  की  जाती  है  ।

 संकट  काल  में  जबਂ  डाक्टरों  की  बड़ी  आवश्यकता  दक्षिण  में  चिकित्सा  अध्ययन  की  अधिक

 व्यवस्था की  जानी  चाहिये  ।

 श्री  दं कर व्या  :  देग  की  स्थिति  बड़ा  निराशाजनक  चित्र  प्रस्तुत  करती  हैं  ।  एक

 श्र  खाद्यान्नों  की  कीमतें  बढ़  रही  दूसरी  ae  प्रौद्योगिक  वाहनों  के
 दाम  तेज  हो  रहे  हैं  ।  राष्ट्रीय

 अय
 में

 इतनी  वृद्धि  नहीं  हुई  हालांकि  हम  भारी धन  लगा  चुके
 कोਂ  गम्भीरतापूर्वक

 हेल  नहीं किया  जा  रहा  |  इन  सब  हालतों  को  देखते  हुए  हमें  सरकार  की  राजकोषीय  नीति  के  संबंध

 में  बड़ा  श्रम  होता  है  कि  सरकार  किस  प्रकार  की  श्रमिक  एवं  राजकोषीय  नीतियां  अपना  रही

 जिस  के  कारण  इतनी  भारी  पू  जी  लगाने  के  स्थिति  में  सुधार  नहीं  होता  |

 बड़ी  खेद  प्रौढ़  चिन्ता  का  विषय  है  कि  हमारे  देश  में  बैंकों  में  इस  समय  २०००
 करोड़  रुपये  जमा

 इस  में  से  राज्य  बैंक के  पास  ५  हजार  अन्य  बैंकों  के
 पास  ५

 हजार  करोड़  रुपये  हैं
 पौर

 शेष  wag  १०  हजार  करोड़  रुपये  पांच  बड़े  बैकों  में
 जमा  जिन

 पर
 बड़े  बड़े

 पू

 पति  परिवारों  का  कब्जा है  ।  १९४५०  की  तुलना  में  बैकों  की  राशि  चार  गुना  हो  चुकी  है  ।  परन्तु

 फिर  भी  बड़े  बड़े  उद्योगपति  या  व्यापारी  उस  पूजी  का
 उपयोग  अपने  उद्योंगों  को  बढ़ावा  देने
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 के  लिये  करते  हैं  ।  इतना  ही  सभी  प्रमुख  समाचारपत्र  भी  इन्हीं  पु  जी पतियों  के  अधिकार

 में  हें  प्रोमो  उन  की  कौर  से  सरकार  के  प्रतिकूल  प्रचार  करने  में  संलग्न  हैं  शौर  इन  aa  बातों

 का  उन  का  एकमात्र  लक्ष्य  यह  होता  है  कि  वे  अ्रपने  श्राप  के  लिये  सरकार से  अनेक  प्रकार  के  करों  की

 छूट प्राप्त  इस  का  परिणाम  यह  होता  है  कि  जनता  की  कमाई  हुई  राशि  जो  बैकों  में  जमा

 की  जाती  इसे  देश  के  विकास  कार्यों  में  लगाना  चाहिये  था  ।  परन्तु  दुर्भाग्यवश  वह

 राशि  उन  कामों में  न  लगा  कर  इन  बड़े  पूंजीपतियों  के  काम  में  at  जिन  के

 साधन  पहले  ही  बहुत  अधिक  होते हैं  ।  ये  लोग  उस  घन  से  पने  लिये  लाभ  कमाते हैं
 |

 (  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  ।  ग

 |  Mr.  Deputy-Speaker  in  the  chair  J

 छोटे  arty  को  यदि  धन  न  होने  के  कारण  धन  को  बहुत  हानि  होती  है  सरकार  ने  वित्त

 निगम  झर  जीवन  बीमा  निगम  आदि  के  द्वारा  ऋण  देने  की  व्यवस्था  की  परन्तु  इन  पर  भी  उन्हीं

 बड़े  बैंकों  का  प्रभुत्व  होने  के  कारण  कोई  लाभ  नहीं  होता  |  ग्रामीण  श्रथंव्यवस्था  के  विकास  के  लिये

 इन  बैंकों  द्वारा  बहुत  कम  सहायता  प्रदान  की  गई  है  ।  जो  उद्योग  अथवा  उपक्रम  धन  की  कमी  के

 कारण  खराब  हो  रहे  उन  के  लिये  उचित  अ्रथेव्यवस्था  की  इस  के  निमित्त  बैंकों  ने  लोगों

 की  जमा  की  हुई  पूजी  को
 कहां

 तक
 प्रयुक्त  किया  इस  बात  कीਂ  जांच  करने  के  लिये  सरकार  ने

 क्या  व्यवस्था  की  है  ।  सरकार  का  प्रथम  गतंव्य  यह  है  कि  वह  ऐसी  व्यवस्था  करे  कि  हमारे  राष्ट्रीय

 जीवन  के  निमित्त  भारिक  पहलूओं  के  लिये  धन  आदि  साधन  उचित  ढंग  से  जुटाये  जायें  are  देश  की

 जमा  पु  जी  देश  के  सर्वोत्तम  विकास  एवं  लाभ  के  लिये  प्रयुक्त  होनी  चाहिये  ।  उस
 पु  जी  का  प्रयोग

 व्यक्तिगत  लाभ  के  लिये  नहीं  होने  देना  चाहिये  ।  उपहार  व्यय  सम्पदा  कर  शादी  के

 सरकार  उन  बड़े  पूंजीपतियों  पर  कोई  नियंत्रण  नहीं  कर  सकी  हमें  अ्रपने  देश  के  हितों  को

 सर्वोपरि  रखना  चाहिये  ate  बड़े  व्यापारियों  तथा  पु  जी पि तियों  एवं  बैंकों  के  द्वारा  जनता  की  पू  जी

 का  केवल  अपने  निजी  लाभ  के  लिये  प्रयोग  नहीं  होने  देना  चाहिये  ।

 श्री
 नाथ  पाई

 :
 वित्त  मंत्री  ने  इन  नीतियों  को  कांग्रेस  दल  कीਂ  विचारधारा  का

 पोषक  बतलाया  है
 ।

 परन्तु  यदि  हम  देश
 की

 वस्तुस्थितिਂ  को  देखें  तो  यह  स्पष्ट  रूप  से  पता  चलेगा

 कि  लोगों  के  जीवन  स्तर  में  9€&35  झर  १९५४-५५  के  बीच  अत्यधिक  गिरावट  झाई  है  ।  पहले

 लोगों  का  जो  जीवन  स्तर  उस  से  कहीं  प्रिक  गिर  गया  है  ।  इस  बात  का  प्रमाण  गोखले

 शास्त्र  संस्था  द्वारा  सोलापुर  की  हालत  के  बारे  में  जो  रिपोर्ट  तयार  की  गई  उस  से  मिलता है  |
 उस  रिपोर्ट  में  लिखा है  कि  गरीबी  की  मात्रा  जो  पहले  ८२  प्रतिशत  थी  ae  बढ़  कर  €२  प्रतिशत हुई

 है  तथा  निराश्रितों  की  सीमा  ३२  प्रतिशत  से  बढ़  कर  ५२  प्रतिशत  हो  गई  है  ।  इतनी  दयनीय  दा

 देशਂ
 की  दिखाई देती  है

 ।
 जब  ऐसी  स्थिति  है  तो  मंत्री  के  लिये  श्रनिवायं  हो  जाता  है  कि  ag  जरा  रुकें

 श्र
 इस

 बात  पर  विचार  करें
 कि

 श्राखिर  इस  बरी  अवस्था
 का

 कारण  क्या  है  कौर  हमारी  नी  तीनों
 केसी  हैं  तथा  उन  का  क्या  परिणाम  निकलता  है  ।  मंत्री  महोदय  को  यह  विचार  करना  चाहिये  कि

 जितने  प्रयत्न  किये  गये  हैं  उन  के  बावजूद  कया  हम  समाजवाद  की  फिर  कुछ  अग्रसर  हो  सके  हैं  प्रयास

 नहीं  ।  देशਂ  के  केवल  ७  प्रतिशत  परिवार  को  अपेक्षित  न्यूनतम  जीवन  स्तर  से  थोड़ा  ऊचा  जीवन  स्तर

 प्राप्त  हैं  ।  साधारण  जनता  ean  नींदता  में  पिस  रही  है  ।  हमें  उन  के  भार  को  कम  करने  का

 प्रयत्न  करना  चाहिये  |  इकानासिक  रिव्यू  में  पत्र  जो  सांख्यिकी  ate  तथ्य  प्रकाशित  हुए  हैं  वे  हृदय
 निवारक  हैं  ।
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 वित्त  वीके क  egy

 सरकार  ने  एकाधिकार  तथा  alate  संचय  की  जांच  करने  के  हेतु  एक  आयोग  विमुक्त
 किया

 है  ।  मुझे  समझ  में  नहीं  ora  कि  उस  में  श्रमिकों  का  प्रतिनिधि  क्यों  नहीं  रखा  गया  ।  सरकार  को

 श्रमिकों  का  एक  प्रतिनिधि  उस  शभ्रायोग  में  अवश्य  रखना  चाहिये  जिससे  कि  जनता  को  afaa

 विश्वास  सम्पादन  हो  सके  |

 बेकारी  की  समस्या  मुंह  बाये  सामने  खड़ी  है  ।  पहले  जितने  लोग  बेकार  होते
 उन

 की  संख्या  बहुत  बढ़  गई  है  ।  बेकारों  की  संख्या  प्रतिदिन  १३०००  बढ़  जातीਂ  है  ।  पहले  ही  लोग  बहुत

 बेकार हैं  ;  प्रति  दिन  की  संख्या  वृद्धि  से  यह  समस्या  कसे  सुलझ  सकती  है
 ?

 यह  ऐसा  विषय
 नहीं

 है  कि  देश  में  कभी  सन्तोष  or  सके  ।  सरकार  को  इस  समस्या  पर  बहुत  गम्भीरता  के

 साथ  विचार  करना  afer  |

 खेती  बाड़ी  के  क्षेत्र  पर  विचार  करते  हुए  हम  यह  प्रभुत्व  करते  हैं  कि  हमारे  कृषि  विकास

 की  क्षमता  att  गुंजायश  बहुत
 अधिक

 है
 ।

 यदि  किसानों
 को

 झिझक  दिये  जायें  शौर  सरल  तथा

 सुगम ढंग  से  ऋण  उपलब्ध  कराया  जाय  are  किसानों  को  उचित  ढंग  से  प्रेरणा  दी  जाय  तो  वे

 बाड़ी
 की

 उपज  को  खूबਂ  कर  सकने  में  समय  हैं
 ।

 कृषि  जीनों  के  दामों  का  इस  से  बड़ा  घनिष्ठ  संबंध

 है  ।
 किसानों

 को
 फसल

 से
 पुर्व  मालूम  हो  जाना  चाहिये  कि  उन  को  उन  की

 फसल
 के

 क्या  दाम  मिलेंगे
 ।

 यह  खेद  का  विषय  है  कि  सरकार  के  द्वारा  कृषि  feet  के  दाम  नियत  करने  या  स्थिर

 maa  कृषि  उत्पादन  में  कीमतों  संबंधी  सहायता  देने  के  लिये  कुछ  भी  नहीं  किया  गया
 ।

 यदि  कृषि

 जिन्हों  के  दाम  स्थिर  कर  दिये  जायें  तो  कृषि  विकास  में  तथा  उपज  बढ़ाने  में  बहुत  आवश्यक है  ।

 कृषि  क्षेत्र  में  हमें  बहुत  बड़ी  पूजी  लगाने
 की

 जरूरत  है  ताकि  हमारी
 भ्र र्थ व्यवस्था

 की
 वर्तमान

 जड़ता  समाप्त  हो  ।
 कृषि  क्षेत्र  में  उत्पादकता  में  भी  बड़ी  कमी  है  ।  हमें  प्रति  एकड़  कृषि  उपज  को

 बढ़ाने
 की

 झोर
 भी

 ध्यान  देना  होगा
 ।

 इस  क्षेत्र  में  प्रगति  जो  देश  के  लिये  परमावश्यक
 तभी

 संभव  हो  सकती  जब  हम  प्रत्येक  संभव  उपाय  उचित  दृष्टिकोण  से  इस
 समस्या

 को  हल  करने  में  जुट  जायें  ।

 मूल्यों  को  स्थिर  करने  या  कृषि  उत्पादन  के  लिए  मूल्य-ग्राश्रय-प्रदान  करने  के  संबंध  में

 जब  तक  वें  कुछ  नहीं  करते  तब  तक  इन  क्षेत्रों  में  कठिनाइयां  बराबर  बढ़ती  ही  जायेंगी  ।

 उद्योगों  को  प्रोत्साहन  देने  में  कोई  हानि  नहीं  है  लेकिन  मजदूरों  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  सरकार

 कुछ  नहीं  कर  रही  है  ।  पिछले  पांच  वर्षों  में  उसकी  वास्तविक  आमदनी  घट  गयी  है  ।  इसका

 कारण  यह
 है  कि

 सरकार  मूल्यों
 को

 स्थिर  रखने  में  बिल्कुल  असमर्थ  रही  है
 ।

 मैं  पुनः  एक  बार

 कहता  हूं  कि  कृषि  की  ate  पर्याप्त  ध्यान  दिया  जाये  ।  राष्ट्रीय  कल्याण  के  लिए  वर्तमान  समय

 की  मांग हैं
 कि  मूल्यों  को  स्थिर  रखने  के  लिए  अधिक  सक्रिय  और  निश्चित  कदम  उठाये  जायें  ।

 ग्रघिकांश  कठिनाइयां  लालफीताशाही  के  कारण  उत्पन्न  होती हैं
 ।  भ्रमित  अच्छी  प्रशासनिक

 पद्धति  से  हम  औद्योगिक  उत्पादन  को  अधिक  प्रोत्साहन  दे  सकेंगे  ।  प्रशासनिक  विलम्ब  के

 कारण  लगभग  २०  प्रतिशत  औद्योगिक  क्षमता  व्यर्थ  नष्ट  हो  रही  है  ।  सरकार को  देश
 के

 सामने  उपस्थित  सदस्यों  को  तय  करने  में  अधिक  शक्ति  पर  दृढ़ता  दिखानी  चाहिये  ।  हमारी

 विदेशी  नीति  की
 प्रवृत्ति  भी  चिन्ताजनक  है  ।  यही  कारण  है  कि  भारत  उन  तटस्थ  राष्ट्रों  मे

 भी  अलग  होता  जा  रहा  है  जिनके  स्वातंत्य  संग्राम  का  हम  ने  समर्थन  किया
 था  |  हम  ने

 शिया  के  स्वातंत्य  संग्राम  में  उसका  समर्थन  किया  ate  उसके  पक्ष  में  दुनिया  के  राष्ट्रों
 से
 वकालत

 की  लेकिन  राज  वही  इंडोनेशिया  भारत  का  नहीं  बल्कि  श्री  भुट्टो  का  समर्थन  कर  रहा  हम
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 हरो

 के  प्रति  जो  उदा  रता  दिखाते  हैं  वही  उदा  रता  हमारे  प्रति  नहीं  दिखायी  जा  रही
 है

 मुझ

 तराशा है  कि  वित्त  मंत्री  अर्थव्यवस्था  की  बड़ी  बड़ो  बुराइयों  को  दूर  करने  में  ate  ofan  साहस

 दिखायेंगे  |

 श्रीमती  श्ञारदा  मुकर्जी  )  वित्त  विधायक  में  तथा  समवाय  (  अधिक

 विधेयक  में  शामिल  किये  गये  नये  करों  के  मूल  उद्देश्यों  को  समझाने  का  वित्त  मंत्री  ने  जो  प्रयत्न

 किया  है  मैं  उसकी प्रशंसा  करती  हं  ।
 हमारी श्रेय-व्यवस्था के  वर्तमान  दोष  टूर  करने  जनता  का

 रहन  सहन  का  स्तर  ऊंचा  करने  की  दिशा  में  इन  नये  करों  की  उपयोगिता  के  सम्बन्ध  में  हमारी

 आशंकाएं दूर  करने  के  लिए  उन्होंने  समय  समय  पर  हमें  जानकारी  दी  है  ।  मुझे  विश्वास है  कि

 वित्त  मंत्री  को  सामान्य  रूप  से  सदन  का  समर्थन  प्राप्त  होगा  |  यह  एक  चिन्ताजनक  तथ्य  है  कि  हमें

 प्रत्येक  ag  एक  ऐसा  विधान  पारित  करना  होता  है  जो  विशेषज्ञों  द्वारा  बनाया  gar  होता  है  लेकिन

 उसमें  ऐसी  त्रुटियां  होती  हैं  जिनसे  कर  बचाया  जा  सकता है  ।  यह  एक  गंभीर  विषय है  कि  देश

 के  कानून
 का

 इतनी  नभद्रत  से  उल्लंघन  किया
 जाता  इस  प्रवृत्ति  को  रोकने  की  आवश्यकता है

 |

 भारतीय  कर  प्रणाली  की  समीक्षा  के  सम्बन्ध  में  १९४५६  में  भारत  सरकार  को  पेश  की

 गयी  प्रोफेसर  कालडोर  की  रिपोर्ट  की  एक  सिफारिश  यह  थी  कि  कर  की  चोरी  रोकने  के  लिए

 कर  के  झ्राधार  को  वस्तुत  बनाया  जाना  चाहिये  ।  हम  ने  उन्हीं  का  सुझाया  EMT  कर-ढांचा  अपनाया

 है  ।  लेकिन  सामान्य  श्रायकर  के  संपत्ति  पूंजी  दान-कर  ग्रोवर  व्यय-कर  स्वाद

 वसूली  पर  जितना  प्रशासनिक  ae  होता  है  वह  उन  करों  से  वसूल  की  गयी  रकम  को  देख

 हुए  उचित  नहीं  कहा  जा  सकता  ।  यहीं  समय  है  जब  कि  हम  संपूर्ण  स्थिति  पर  विचार  करके

 वास्तविकता  का  सामना  करें

 हमारी  श्रथंव्यवस्था  का  एक  दोष  यह  है  कि  अधिकांश  श्रमिक  फालतू  धन  छिपा  लिया  जाता

 या  उपभोग  में  नष्ट  कर  दिया  जाता  जबकि  उत्पादक  प्रयोजनों  के  लिए  उसका  अधिक  ग्रीवा

 उपयोग  fear  जा  सकता  है  ।

 स्वतंत्रता  के  सत्रह  वर्ष  कौर  तेरह  वर्षों  के  आयोजन  के  बाद  भी  हमारी  श्रथंव्यवस्था  में  कोई

 गतिशीलता  नहीं  पायी  ऊंचे  उद्देश्यों  की  घोषणाओं  के  बावजूद  हम  उन्हें  प्राप्त  नहीं  कर  सके  हैं  ।

 बेरोजगारी  की  वृद्धि  की  गति
 चिंताजनक  कुछ  थोड़े  लोगों  की  अत्यघिक  समृद्धि  के  कारण

 सामान्य  रूप  से  जनता  में  संतोष  बढ़ता  जा  रहा  है  कौर  अधिकांश  लोगों  की  बढ़ती  हुई

 नाइयां  ऐसी  सीमा  तक  पहुंच  गयी हैं  जिसकी  सरकार  aa  उपेक्षा  नहीं  कर  सकती  |

 पिछले  वर्षों  में  सरकार  ने  अधिक  कठोर  अर्थिक  नियंत्रण  की  नीति  अ्रपनायी  है  जिसका

 परिणाम  यह  gar  है  कि  अ्रत्यधिक  सं  रक्षण  प्राप्त  श्र्थव्यवस्था  बन  गयी  है  जिसका  लाभ  कछ  थोड़े

 से  लोगों  को  मिल  रहा  है  ae  जनसाधारण  को  उस  से  कोई  लाभ  नहीं  पहुंचा  है  ।  राज

 व्यवस्था  की  गति  तेज  करने  के  लिए  कर  में  कमी  नहीं  बल्कि  संरक्षण  कौर  नियंत्रण  में  कमी  करने

 की  ग्रा वश्य कता  है  कौर  जहां  सरकारी  नियंत्रण  लागू  करना  ही  हो  वहां  ae  कड़ाई  से  लाग  किया

 जाये  ।  इस्पात  संबंधी  राज  समिति  की  रिपोर्ट  से  यह  बात  स्पष्ट  हो  जाती  संरक्षण  केवल

 बड़े  आदमी  को  ही  प्राप्त  होता  है  लेकिन  देश  की  समृद्धि  छोटे  उद्योगपतियों  अर  किसानों  पर

 ही  निसार  होगी  ।  इस  सम्बन्ध  में  मुझे  इस  बात  से  प्रसन्नता  है  कि  वित्त  मंत्री  ने  छोटे  उद्योगपतियों

 को  कुछ  रियायतें  दी  हैं  ।  पिछले  कुछ  वर्षों  में  कर  की  चोरी  अर  कानन  का  उल्लंघन  जो  बढ़ता
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 जा  रहा  है  उसका  कारण  यह  नहीं  है  कि  हमारी  जनता  का  afta  ही  ऐसा  है  बल्कि  वह  अ्रनुचित

 तथा  न्यायहीन  नियंत्रणों  का  स्वाभाविक  परिणाम  है  |

 लोकतंत्र  में  सरकार  का  सब  से  पहला  कत्तव्य  जनता  में  विश्वास  शर  सहकारिता  की  भावना

 उत्पन्न  करना  है  ।  faa  मंत्री  की  कठिनाइयों के  लिए  संपूर्ण  सरकार  के  संगठित  प्रयास  की

 श्रावश्य कता  है  ।  हर  कोई  यह  उम्मीद  करता  है  कि  अधिक  बरच्छा  wit  प्रभावशाली  प्रशासन

 हो

 देश  में  केवल  प्रौद्योगिक  क्षेत्र  में  ही  उन्नति  हुई  है  ।  इसलिए  यह  उचित  ही  है  कि  निगमित

 सत्र  सपना  कर  भार  सहन  करे  ।  चोर  बाजारी  का  काफिर  ea  है  जो  औद्योगिक  क्षेत्र  में  नहीं

 लगाया  जा  सकता  |

 हमारे  सामने  सबसे  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  हम  पर्याप्त  मात्रा  में  फालतू  श्रमिक  क्षमता  प  दा

 कर  रहे  हैं  श्र  क्या  उसका  उपयोग  करने  के  लिए  हमारे  पास  उपयुक्त  व्यवस्था  है  ।  मेरी  राय  में

 सरकार  को  वित्तीय  नीतियां  बनाने  की  अपेक्षा  इस  समस्या  पर  अपना  ध्यान  अधिक  केन्द्रित  करना

 चाहिये

 मेरी  समझ  में  सरकार  इसी  समय  इस  बात  पर  भी  विचार  करना  चाहिये  कि  प्रत्येक

 ag  वित्तीय  ढांचे  में  रद्दोबदल  करना  कहां  तक  उचित  है  ।  wa  कम  से  कम  तीन  वर्ष  तक  उस

 मुख्य  ढ़ांचे  में  कोई  परिवर्तन  न  किया  जाये  चाहे  आवश्यकता  के  अ्रनुसार  कर  भले  ही  बढ़ाये
 जायें  ।

 Shri  Paliwal  (Hindon)  :  Every  year  our  development  budget  is  rising
 and  an  effort  is  being  made  to  create  an  impression  that  develofment  work
 is  proceeding  at  a  great  speed.  But  it  can  be  said  without  the  least  dispute  that
 the  results  of  that  development  work  are  not  commensurate  with  the  expendi-
 ture  incurred  thereon.  The  hon.  Home  Minister  deserves  thanks  for  his  clear
 admittance  of  the  fact  that  our  administration  machinery  has  not  proved  equal
 to  the  task.  This  is  in  fact  the  main  reason  why  our  development  projects
 have  not  yielded  satisfactory  results.

 Without  going  into  further  details  I  would  only  emphasise  on  the  basic

 point  viz.  we  should  not  allow  complacency  and  lexity  in  our  efforts  beceuse
 there  is  no  scope  for  drifting  enymore.  We  are  just  on  the  edge  ofa  precipice.
 | है  we  allow  the  present  situation  to  continue  further,  the  future  of  our  demccra-
 tic  system  would  be  in  danger.

 This  kind  of  laxity  is  apparent  in  several  fields  of  our  national  life.  Our
 new  education  minister  after  teking  over  the  cherge  of  his  fortfolio,  realised
 .that  no  coordinated  and  integrated  educational]  system  hes  been  given  to  the

 country  that  might  help  to  bring  national  solidarity  and  prosperity  to  the  coun-

 try.  [1  was  some  thing  which  was  more  essential  then  material  progress  end

 material  planning  and  still  it  has  not  been  done.  Therefore,  the  Education

 Minister  felt  that  education  should  not  remain  exclusively  a  State  subject  end
 it  should  be  at  least  a  concurrent  subject  but  he  told  us  that  several  States
 did  not  agree  with  him  on  that  point.

 Similarly,  several  development  projects  are  to  be  implemented  through
 the  medium  of  State  Governments  and  this  fact  accounts  for  our  slow  progress.
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 स०  मो ०  बनर्जी  :  कर  सम्बन्धी  रियायतें  बम्बई  में  १६  Gece

 को  घोषित  की  गयी  थीं  wit  वे  १७  १९६४  के  इकानामिक  टाइम्स  में  प्रकाशित  की

 गयीं  |  माननीय  वित्त  मंत्री  ने  मुझे  बताया  कि  इनमें  से  अधिकतर  मद  उन्हीं  संशोधनों  से  संबंधित

 थीं  जिन्हें  वे  पेश  कर  चुके  हैं  ।  उन  से  मेरी  प्रार्थना  है  कि  वे  इस  बात  पर  विचार  करें  कि  जो

 संशोधन  १६  तारीख  को  जारी  किये  गये  थे  वें  उसी  दिन  अखबारों  के  पास  कैसे  पहुंच  गये  ।

 माननीय  मंत्री  इस  बात  की  भी  जांच  करेंगे  कि  ऐसी  कोई  बात  जो  इकानामिक  टाइम्स  में  प्रकाशित

 नहीं  हुई  है  जो  उन  संशोधनों  में  नहीं है  ।

 एकाधिकार  sat  सम्बन्ध  में  कुछ  विरोधी  सदस्यों  की  यह  राय  है  कि  विवियन  बोस

 आयकर  जांच  आयोग  श्र  महालनोबिस  समिति  शादी  की  रिपोर्टों  प्राप्त  होने  के  बाद

 इस  अयोग  की  कोई  जरूरत  नहीं  होगी  ।  मुझे  इस  आयोग  के  सदस्यों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  नहीं

 कहना  है  लेकिन  में  यह  नहीं  समझ  पाता  कि  प्रो०  कार  रि  हजारी  जैसे  कुछ  प्रमुख

 शास्त्रियों  कों  जिन्होंने  विभिन्न  व्यापारिक  संस्थाओं  का  सर्वेक्षण  किया  अर  कम्पनी  कानून

 के  डा ०  निगम  जेसे  विशेषज्ञों  को  इस  झ्रायोग  में  कयों  नहीं  शामिलਂ  किया  गया  |  हम  यह  भी  चाहते

 हैं  कि  जनता  के  कुछ  प्रतिनिधि  gata  dae  इसमें  सम्मिलित  किये  जाने  चाहिये  ate

 राजनैतिक  दलों  तथा  उन  लोगों  के  प्रतिनिधियों  जो  अ्रायाग स  के  समक्ष  श्रपना  दृष्टिकोण

 प्रस्तुत  करना  चाहते  प्रयोग  के  सामने  खाने  का  अवसर  दिया  जाना  चाहिये  ।

 हेवी  इलेक्ट्रिकल  सर्वेट्स  ट्रेड  यूनियन  के  तीन  प्रतिनिधियों  को  जिन्हें  मैंने  बातचीत  के

 लिए  त्र  यह  वक्तव्य  जारी  करने  के  लिए  कि  हर  कमेंट्री  तालाबन्दी  उठा  लिये  जाने  के  बाद

 अपने  झपने  काम  पर  दिल्ल बुलाया  दिल्ली  में  ही  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  ।  सरकारी

 क्षेत्र  की  परियोजनाएं  इस  प्रकार  नहीं  चलायी  जानी  चाहिये  ।  राज  सरकारी  परियोजनाएं  कुछ

 पेंशनरों  के  हाथ  में  हैं  जिन  में  कोई  उत्साह  नहीं  है  ।  माननीय  गृह-कार्य  वित्त  मंत्री  अर

 मंत्रिमंडल के  सदस्यों  से  मेरी  प्रार्थना है  कि  वे  इस  मामले  में  कुछ  कार्रवाई करें  ।

 मध्यम  ay  के  परिवारों  को  जो  कर  रियायतें  दी  गयीं  उन  से  उन्हें  कोई  राहत  नहीं  मिली  है

 मंत्री  महोदय  से  मेरी  प्रार्थना  है  कि  वे  उच्चतम  सीमा  को  कौर  ara  बढ़ाने  पर  विचार  करें  और  मेरे

 मित्र  श्री  काशीराम  गुप्त  द्वारा  प्रस्तुत  संशोधन  स्वीकार  कर  लें  |

 माननीय  मंत्री  ने  अपने  भाषण  में  कल  यह  कहा  था  कि  मैंने  १  १९६४  के  अपने

 भाषण  में  मेसस  सुन्दरम  एण्ड  कम्पनी  के  बारे  में  कुछ  कहते  हुए  उन  पर  दोषारोप  किया  था  |  वास्तव

 में  मैं
 ने  माननीय  मंत्री  महोदय  की  ईमानदारी  के  सम्बन्ध  में  कभी  कोई  शंका  नहीं  की  ।  लेकिन

 मैं  पूछता  हूं  कि  यह  मामला  प्रधान  मंत्री  के  पास  क्यों  भेजा  गया  ?  मेरी  प्रार्थना  केवल  इतनी

 ही  है  फि  इस  मामले  में  खुली  जांच  करवायी  जाये  ।

 Shri  Laxmi  Das  :  Though  our  national  income  has  increased  by  46  pet
 cent,  yet  poverty  in  the  countr  y  has  not  lessened.  The  per  capita  income  has
 not  increased  as  anticipated.  It  clearly  proves  that  our  Central  Government has  failed  to  check  profiteering  and  monopolistic  tendency.  It  means  that
 there  is  something  wrong  with  our  system  of  administration.

 On  the  other  side,  unemployment  is  on  the  increase.  In  1950-51  the
 number  of  registered  unemployed  was  3  lakhs  but  in  1960-61  i  t  has  gone  up  to
 23  lakhs.  Thus  un¢mployment  is  increasing  so  rapdly  that  Government  have
 failed  in  checking  it  or  providing  employment  to  the  unemp  loyed.
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 Though  some  industries  have  made  good  progress,  yet  agricultural  produc-
 tion  has  not  increased  sufficiently.  In  spite  of  a  slight  increase  in  the  overall

 Production  of  goods,  prices  are  still  shooting  up  and  the  purchasing  power  of

 masses  has  decreased.  Moreover,  the  capitalist  have  a  tendency  to  take  larger
 profits,  They  want  at  least  25  to  4o  per  cent  profit  on  their  goods.  [t  Jeads
 to  concentration  of  wealth  in  the  hands  of  a  few  rich  people  on  the  one

 hand  and  paucity  of  employment  on  the  other.

 The  institutions  of  Panchayati  Raj  and  Community  Development  have

 failed  to  achieve  their  objects  of  decentralisation  of  power  and  people’s  partici-

 pation  in  the  development  projects.  Panchayats  are  still  dominated  by  those

 people  who  already  wielded  power  in  villages  and  thus  their  hold  on  the  masses
 still  continues.  Harijans  are  not  given  equal  treatment  in  Panchayat  Committees,
 Provision  was  made  for  construction  of  houses  for  Harijans  through  Panhcayat
 Committees,  but  at  least  in  my  constituency  even  the  land  has  not  been  acquir-
 ed  in  five  years.  This  year  an  amount  of  about  Rs.  8  crores  has  been  earmar-
 ked  for  Panchayati  Raj  institutions.  Iwouldliketoaskas  to  how  the  amount
 allocated  last  year  has  been  spent  and  what  arrangements  would  be  made  in

 future  for  housing  the  poor  Harijans.  Patels,  Patwaris  Jagirdars  and  Zamin-
 dars  should  not  be  allowed  to  have  any  share  inthe  power  of  administration
 and  the  laws  pertaining  to  villages  should  be  modified  accordingly.

 As  regards  planning,  we  should  make  only  such  plans  as  may  yield  quick,
 results  say  within  3,  4  or  5  years.  In  my  constituency,  in  Andhra  Pradeshd

 Nagarjunsagar  Project  is  under  construction  for  the  last  10  years  and
 the  State  Government  says  that  the  amount  of  compensation  to  be  paid  in

 regard  tothat  has  increased  from  Rs.  90  croresto  Rs.  140crores.  The  Planning
 Commission  does  not  take  into  anticipate  the  increase  in  dearness  while  for-

 mulating  the  plans.  It  is  therefore  requested  that  as  the  Andhra  Pradesh
 Government  Cannot  spend  such  a  huge  amount,  the  Central  Government  should
 take  it  over  and  complete  it.

 Further,  most  of  our  wealth  has  concentrated  in  the  hands  of  a  few  industrial

 monopolists.  A  good  deal  of  our  income  is  being  spent  over  Kashmir  and

 Chinese  dispute.  I  would  request  that  we  may  negotiate  with  China  and  also

 settle  somehow  the  Kashmir  dispute.  There  would  be  no  loss  of  prestige  if

 we  negotiate  with  China.  We  must  find  a  way  out  to  solve  these  issues  during
 the  life-time  of  Pandit  Nehru  so  that  we  may  divert  that  expenditure  for

 the  purposes  of  the  plans.

 श्रीमती  यशोदा  रेड्डी  :  उपाध्यक्ष  मुझे  बोलने  का  श्रवसर  देने  के  लिये

 मैं  अपक  धन्यवाद  देती  हूं  ।  अपना  भाषण  प्रारम्भ  करने  से  पहले  मैं  एक  बात  कहना  चाहती हूं  ।

 श्री  मसानी  ने  स्वतन्त्र  दल  की  शोर  से  बोलते  हुए  यानी  इरादी  की  श्रालं/चना  की  थी  हिसार  कहा  था

 कि  व  स्वयं  अधिक  वय  प्राप्त  व्यक्ति  हैं  हमें  उनका  कोई  सलाह  नहीं  देनी  चाहिये  अय  वृद्धि

 के  साथ  साथ  कूटनीतिज्ञ  में  नरद्धिम्ता  बढ़  तो  सकती  है  परन्तु  कभी  कभी  केवल  आय  में  ही  वृद्धि

 होती  है

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  की  परीक्षाओं  में  जब  हिन्दी  भाषी  लोग  अंग्रजी  में  भ्र पने  उत्तर  लिखें

 और  हिन्दी  भाषी  लंग  अपनी  मातू  भाषा  हिन्दी  में  लिखें  तो  सरकार  को  अपनी  मातुभाषा  में  न  लिखने

 वाले  या  क्यों  क  TA  जीवित  करना  चाहिये  |
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 Bill,
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 29,
 1886
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 श्रीमती  यशोदा  रेड

 भारत  में  लगभग  ८०  चिकित्सा  कालेज  हूं  जिनमें  स  १०  गर  सरकारी  हैं--  त्रांघ्र  प्रदेश

 में  तथा  शेष  अरन्य  स्थानों  भारत  में  डाक्टरों  की  वर्तमान  संख्या  कंवल  ८  0,00  है  तथा  यहां  प्रति

 Wooo  व्यक्तियों  के  पीछे  एक  डाक्टर  है  जब  कि  श्रमरीका  में  प्रति  ५००  व्यक्ति  के  पीछे  एक  है  ।

 मुदलियार  समिति  अर  भोर  समिति  के  झ्र तू सार  भी  ५०  लाख  व्यक्तियों  के  पीछे  एक  मेडिकल

 कालेज  होना  चाहिये  इसको  देखते  हुए  हमारे  यहां  १०  या  १४५  कालेज  कम  हैं  |  गेर  सरकारी

 कालेज  अच्छा  कार्य  कर  रहे  हैं  |  सरकार  ने  १९६३  में  तो  सभी  सरकारी  श्र  गेर

 सरकारी  कालेजों  को  यह  परिपत्र  भेजा  था  कि  झ्रापातकालीन  भ्रावश्यकत।श्रों  को  पुरा  करने  के  लिये

 उन्हें  अध्यापकों  एवं  विद्याथियों  की  संख्या  बढ़ानी  चाहिये  और  इसके  लिये  उन्हें  १५,०००  रुपये  का

 अनावर्ती  कौर  २०००  रुपये  का  अ्रावता  अनुदान  प्रति  अभ्यर्थी  के  हिसाब  से  दिया  इन

 कलेजों  ने  तदनुसार  कार्य  किया  परन्तु  १९६३  में  दाखिला  होने  के  बाद  सरकार  ने  सहसा

 ही  बिना  कोई  सूचना  दिये  गर सरकारी  कालेजों  के  अनुदान  देना  बन्द  कर  दिया  कि

 संगत  नहीं  मैं  वित्त  मंत्री से  यह  adie  करती  हूं  कि  कम  स  कम  इस  ad तो  उन  १०  कालेजों

 को  ५०  लाख  रुपये  का  झनुदान  दिया  ही  was  मैं  यह  कह  कर  समाप्त  करती हं
 कि  सरकार

 को  गेर-सरकारी  कालेजों  के  स्थापित  किये  जाने  के  लिये  प्रोत्साहन  देना  चाहिये  ।

 श्री  मुरारका  जब  वित्त  विधेयक  पारित  हो  जायेगा  संसार  के  wer  किसी

 भी  देश  की  तुलना  हमारे  देश  में  विस्तार  रूप  में  तथा  सघन  रूप  में  दोनों  ही  प्रकार  से  सब  से  अधिक

 कर-भार  होगा  ।  विस्तार  रूप  में  इसलिये  १२  प्रकार  के  जे  अपरोक्ष  कर  लगाये  जा  सकते  हैं

 उसमें  स  ११  हमारे  देश  में  केवल  एक  उत्तराधिकार  कर  नहीं  लगा  है  ;  भ्रम  गहन  रूप  में

 इसलिये  कि  यहां  करों  की  दर  बहुत  ऊंची  है  जसे  कि  मृत्य  कर  ८४  प्रतिशत  तथा  निगम  कर  zo

 शत  आदि  हैं  ।

 मेरे  जो  मित्र  यह  कहते  हैं  कि  भुवनेश्वर  संकल्प  की  करिपवान्विति  नहीं  की  गई  उससे  यदि

 उनका  we  हे  कि  बेरोजगारी  समस्या  हल  नहीं  हुई  अथवा  उत्पादन  के  साधनों  की  मालिक  सरकार

 नहीं  बनी  तो  मैं  उनसे  सहमत हूं  परन्तु  यदि  उनका  ad  हैं  कि  धन  का  पुनर्वितरण  करने  के
 लिये

 अथवा  कर  आदि  लगा  कर  राय  को  समान  करने  के  लिये  कुछ  नहीं  किया  गधा  तो  मैं  समझता  हुं
 कि

 उन्होंने  विधेयक  के  उपबन्धों  का  अध्ययन  नहीं  किया

 कुछ  लोगों  ने  केवल  यह  सुझाव  दिया  है  कि  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  किया  जाना  चाहिये  ।  मैं

 कहूंगा  कि  यदि  इसी  से  सब  बुराइयां  दूर  हो  सकती  हैं  तो  वित्त  मंत्री  महोदय  कम  से  कम  उन

 लोगों  की  सन्तुष्टि  के  लिये  ही  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  करें  ।

 श्री  नम्बियार  :  उनकी  सन्तुष्टि  के  लिये  न्हीं  वरन्  देश  की  सन्तुष्टि

 के  लिये

 श्री  मुरारका  :  जनसंख्या  के  प्रत्येक  वर्ग  का  सहयोग  mama  है  तौर  यदि  वे  रुख़सते  हैं

 कि  eat  का  राष्ट्रीयकरण  करने  से  अधिक  भ्र वस् था  में
 सुधार  ह  जायेगा  तो  अवश्य  ही

 करण  करना  चाहिये  ।

 हमारे  राजस्व  पर  इस  समय  तीन  मांगें  प्रतिरक्षा  कौर  पुनर्वास--जिन्हें  कि

 पुरा  करना  कई  सरल  कार्य  नहीं  है  ।
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 वितत
 विधेयक  १६६४  WAT,  १८,  १९६६४

 नया  कर  लगाते  समय  भ्रमणा  कर  की  दर  को  बढ़ाते  समय  करारोपण  के  कुछ  मूल  तथा  ठोस

 सिद्धान्तों  का  अवश्यक  ही  पालन  किया  जाना  नये  कर  को  भविष्य  की  तिथि  से  लगाना

 भूतलक्षी  प्रभाव  से  नहीं  |  इसे  यदि  लगाने  का  उद्देश्य

 आम  वृद्धि  करना  नहीं  धन  का  पुनर्वितरण  waar
 समान  वितरण  शादी  जेसा

 कुछ  सामाजिक  उद्देश्य  हो  तो  भी  कर  को  भूतलक्षी  प्रभाव  से  नहीं  लगाना  तीसरे  किसी  भी

 व्यक्ति  पर  लगाये  जाने  वाले  कर  का  कुल  भार  उसकी  राय  के  १००  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  होना

 चाहिये  ;  इसी
 से  प्रोत्साहन  दिया जा  सकता  जहां  तक  कर भ्रपबंचन का  प्रश्न है  वह  तो  संसार

 के
 प्रत्येक  देश  में  होता  यह  दूसरी  बात  है

 कि
 किसी  देश  में  वहं  कम  हो  दूसरे  में  ग्रसित

 कर

 विधियां  चाहे  कितनी  भी  कठोर  कपों  न  कर  प्रणाली  चाहे  कितनी
 भी  सक्षम  क्यों  न  थोड़ा

 बहुत
 तो

 कर  अ्रपवंचन होंगा  ही  ।  हमें  वर्तमान  कर  प्रपंचन  को  कम  करने  का  प्रयत्न  करना  चाहिये  |

 हमारे  देश  में  यह  एक  भ्रमित  बात  है  कि  जो  लोग  कर  देते  हैं  उन्हें  कर  श्रपबंचक  कहा  जाता  है  रोक
 सो

 लोग  कभी  कर  नहीं  देते  उन्हें  ईमानदार  कहा  जाता

 श्री  जोखिम  श्रद्वा
 )  :  जो  लोग  कर  देते  हैं  ate  जा  नहीं  देते  उनके  बीच  माननीय

 सदस्य  को  इस  प्रकार
 भेद  नहीं  करना  कांग्रेस  दल  के  अघिकांश  सदस्य  गरीब  हैं  जिन्हें  कभी

 रसा  अवसर  ही  नहीं  मिला  ।  यह  कहना  गलत  है  कि  कुछ  लोग  ऐसे  हैं  जो  राय-कर नहीं  देते

 अथवा  जिन  पर  राय-कर  विधियां  लागू  नहीं  होतीं  ।

 वर्तमान  प्राय-कर  विधि  में  कम्पनियों  की  परिभाषा  बहुत  ही  दोषयुक्त
 9,000  अंशधारियों  वाली  कम्पनी  को  कौर  जिनके  भ्रंश  स्टाक  एक्सचेंज  में  उद्धत  किये  जा  सकते

 हैं
 उन्हें

 तो  कुछ  लोगों  की  कम्पनी  कहा  सकता  किन्तु  जिसमें  केवल  १०  ही  भ्रंश धारी हों  उसे

 तो  निगम  अथवा  उक्त  प्रकार  की  कम्पनी  नहीं  समझा  जाना  चाहिये  शर  उस  पर  पहले  अघिनियम

 की  धारा  २३-ए  अथवा  विमान  अधिनियम की  धारा  १०४  लागू  नहीं  होनी  परन्तु  परिभाषा

 ही  ऐसे  है  कि  थोड़े  से  लोगों  की  कम्पनियों
 को

 भी  ऐसा  ही  समझा  जाता  है
 ae

 यही  कारण  है  वित्त
 मंत्री

 ने  कम्पनियों  पर  लगाये गये  कर  को  ५०  प्रतिशत  से  बढ़ा  कर  ६०  प्रतिशत कर  दिया  यह
 परिभाषा  असंगत  इसकी  जंच  की  चाहिये  तथा  इस  विषमता  को  दूर  करने  का  प्रयत्न

 किया जाना  चाहिये  ।

 उपहार  कर
 चाहे  कितना  भी  लगाया  जाये  अथवा  उसमें  कितनी  भी  वृद्धि  की  उसे  भविष्य

 की  किसी  तिथि  से  लागू  करना  चाहिये  भूतलक्षी  प्रभाव  से  नहीं  ।  क्योंकि  भूतलक्षी  प्रभाव  से  लागू
 करने  पर  यह  होगा  कि  यदि  किसी  व्यक्ति  ने  गत  समय  में  अपने  दायित्व  को  देते  हुए  कोई

 उपहार  दिया  है  cara  बिन  उसके  किसी  दोष  के  हो  उसे  बढ़ी  हुई  दरों  पर  पिछले  कर  देने  का  भार

 बहन  करना  होगा  जो  कि  अनचित

 अरब मैं  व्यय  कर  के  बारे  में  कुछ  यह  व्यय  कर  जब  लगाया  गया  था  तों  मंत्री  महोदय  ने

 ति  था  कि  उसके  दो  उद्देश्य  हैं  ;  पहला  यह  कि  श्राउम्बरपूर्ण  दिखावे  के  व्यय  को  रोका  जाये  तथा

 दुसरा  यह  कि  इस  कर  पद्धति  से  भ्रमण  पत्तियों  के  दोषों  का  पता  लगाया  जा  तथा  उन्हें  दूर
 मी  जा  सकेगा  |  अरब  प्रस्तावित  संशोधन  में  वित्त  मंत्री  महोदय  आपके  माता  पिता  की  देखभाल

 बच्चों  की  शिक्षा  परिवार  की  चिकित्सा  पर  दौर  आपकी  पुत्रियों  और  आश्रितों  के  विवाह

 पर व्यथ  होने  वाली  घन  राशि  पर  भी  कर  लगाना  चाहते  जो  कि  इस  कर  क  लाने  के  पहले  उद्देश्य
 के  ग्रीन

 फिजूल  eat  gear  श्राडम्बरपुर्ण  व्यय  नहीं  कहा  जा  सकता  ।  manta  मंत्री  इस  मामले

 पर  पुनर्विचार  करे  अर  इस  कर  के  सम्बन्ध  में  लोगों  को  कुछ  राहत दें
 ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय :  ङ्घ  माननीय  मंत्री  महोदय  |

 Shri  K.  C.  Soy  :  On  8  point  of  order,  Sir.  For  the  last  four-five  days

 you  have  been  calling  the  hon.  Members  in  such  a  way  that  some  hon.  Members

 have  got  opportunity  to  express  themselves  more  than  once  while  some  others

 could  not  get  even  a  single  chance.  I  walk  out  in  protest  of  this  system.

 go  च०  सोच  सदन
 से  उठ  कर

 चले  गये  ॥]

 [SHRI  H.  C.  Soy  left  the  Houses]

 वित्त  मंत्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  )  :  मुझे  यह  आशा  थी  कि  वित्तीय  प्रस्ताव  मैंने

 सदन  के  सम्मुख  पेश  किये  हैं  उन  पर  तीब्र  श्रालॉचना  की  परन्तु  जो  थेड़े  से  सदस्य  बदले  है

 उन्होंने  इनके  बारे  में  इतनी  अधिक  आलोचना  नहीं  की  है  जितना  कि  सरकार  की  श्राम  नीतियों

 के  बारे  में  कहा  है  ।

 मेरी  माननीया  मित्र  श्रीमती  यश  दा  देवी  ने  चिकित्सा  कालेजों  के  बारे  में  सरकार  पर  कुछ

 श्रीराम  लगाये  मैं  इस  बात  से  सहमत  हुं  कि  जब  अधिक  संख्या  में  प्रविधि के  अहंता  प्रप्त  व्यवसायों

 की  ऑ्रावश्यकता  हो  तो  इसके  लिये  उपयुक्त  अवसर  तथा  सुविधा  प्रदान  की  जानी  चाहिये  ।  यह

 मामला  स्वास्थ्य  मंत्रालय  के  पास  भेज  दिया  जायेगा  re  मुझे  आशा  है  कि  इस  ata  में  कूछ  न

 कुछ  किया  जायेगा
 ।

 माननीय  सदस्यों  को  भ्र पने  राज्यों  के  बारे  में
 जो

 विशेष  शिकायते ंहैं  उनके

 सम्बन्ध  में  मैं  यह  बता  दूं  कि  मुझे  भी  थड़ी  कठिनाई  क्योंकि  वित्त  आयोग  की  सिफरिशों

 केअनुसार  कुछ  रुपया  राज्यों  को  चला  जाता  इसके  राज्यों  की  पंचवर्षीय  यजमानों

 की  योजना  अ्रायोग  जांच  करता  है  तथा  उन्हें  केन्द्रीय  वित्त  मंत्रालय  से  रुपया  देने  के  लिये  कहता

 wa  यदि  राज्य  उसक  अनुसार  ES  महत्वपूर्ण  तथा  आवश्यक  मदों  पर  रुपया  व्यय  नहीं  करते

 हैं  तो  फिर  से  नवीन  धनराशि  की  व्यवस्था  करना  केन्द्र  के  लिये  कठिन  होता

 श्री  बनर्जी  ने  समय  से  ga  जानकारी  मालूम  हो  जाने  का  प्रश्न  उठाया  था  कि  एक  झाम

 बात  समाचार  पत्तों  के  प्रतिनिधि  हमसे  जानकारी  प्राप्त  करने  के  सतत  प्रयत्न  करते  हैं

 शर  हम  उसे  रक  का  और  कभी  कभी  इस  खींचातानी  में  उन्हें  सफलता  मिल  जाती  है  ।

 टाइम्स  के  प्रति  हमारी  कोई  विशेष  सहानुभूति  नहीं  है  ।  प्रस्तावित  संशोधनों  की

 सुचना  तथा  उसकी एक  प्रति  लोक-सभा  सचिवालय  द्वारा  १४  ERY  को  सायंकाल  ५  a

 प्राप्त  कर  ली  गई  थी  तौर  १६  1...  की  काल  क  प्रस्तावित  संघ  gal  की  प्रतियां  सदस्यों  को

 मिल  गई  थीं  ।  इकानामिक  टाइम्स  का  कोई  संवाददाता  संशोधन  में  दी  गई  जानकारी  को  किसी

 प्रकार  प्राप्त  करने  में  संलग्न  रहा  होगा  जिसमें  उसे  सफलता  मिल  गई  होंगी  तथा  इस  प्रकार  यह

 समाचार  १७  छे  की  इस  पत्रिका  में  प्रकाशित  हो  गया  इस  बारे  में  मैं  बस  इतना  ही

 HS  सकता हूं
 ।

 मेरे  माननीय  युवक  मित्र  श्री  नाथ  पाई  गोखले  श्रथेशास्त्र  संस्था  द्वारा  किये  गये  अध्ययन

 के  आधार  गन्दी  बस्तियों  का  प्रश्न  उठाया  था  तथा  कलापूर  नगर  का  उदाहरण  दिया  था  ।

 शोलापुर  की  गन्दी  बस्तियों  की  दशा  वास्तव  में  ही  भारत  के  अन्य  नगरों  की  इन  बस्तियों  की  झ्रपेक्षा

 बहुत  खराब
 है  तथा  शोचनीय  है  ।  प्रत्येक  नगर  में  गन्दी  बस्तियों  की  संख्या  बढ़ोतरी  पर  है  ।

 परन्तु  समस्या  यह  है  कि  यदि  किसी  राज्य  की  सरकार  उन  लगों  बसाने  के  लिये  कोई  कार्यवाही

 करती  है  तो  fz  ऐसी  नई  गन्दी  बस्तियां  बन  जाती  नगरीय  क्षेत्रों  का  ग्रामीण  क्षेत्रों
 से  पृथक

 विभाजन  नहीं  किया  जा  सकता  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  जो  कु  छ  हता  जेसे  अकाल  अदि  उसका  नगरों

 पर  भी प्रभाव पड़ता  गांवों  में  रोजगार  न  मिलने  पर  लोग  नगरों  में  जाते  हैं  तथा  मकान  की
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 (oraz)  वित्त  विधेयक  qe २९  १८८६

 व्यवस्था  न  दम  Rare  भरो  aaa  इस  प्रकार  बन  जाती  हैं  तथा  साथ  ही  उनकी  बुराइयां  थी

 विकसित  होती  हैं  ।

 महोदय  पीठासीन  हुए  ह

 JMR.  SPEAKER  in  the  chair)

 शोलापुर  के  कारखानों  में  एक  एक  घर  में  are  प्रदेश  के  प्  बुनकर  ह  करते  हैं  ।

 वहां पर  शरणार्थियों के  लिये  बनाये  ३००  मकान  खाली  पड़े  थे  मैंने  वहां  के  कलेक्टर  से  कहा  था

 कि  भारत  सरकार  इन  लोगों  को  उनमें  मुफ्त  aa  मामूली  किराये  पर  बसाने  के  लिये  तेयार  हों

 जायेगी

 गन्दी  बस्तियों  में  वे  लंग  रहते  हैं
 जिनका  गुजारा  भी  नहीं  हो  परन्तु  उनमें  बहुत

 स
 ऐसे

 लोग  भी  रहते  हैं  जां  कि  हरनेक  परिस्थितियों  तथा  कारणोंवश  अच्छी  राय  होते  हुए  भी  मकान  का

 अधिक  किराया  देने  की  स्थिति  में  नहीं  होते  तौर  इन  गन्दी  बस्तियों  में  जाकर  रहते  ये  गन्दी

 बस्तियां  हमारी  anf  अवस्था  में  सब  से  खराब  हैं  परन्तु  इसका  यह
 we  नहीं  कि  गत  १५-१६

 वर्षों  में  हमने  कई  प्रगति  नहीं की  यह  बात  ठीक  है
 कि

 हमारी  प्रगति  संतोष  जनक  नहीं  रही  है

 क्योंकि  हमारी  मांगें  बहुत  अधिक  है  ।  हमें  जो  किसी  एक  समस्या  को  हल  करते हैं  तो  इससे  दूसरी

 समस्या खड़ी  हो  जाती  है
 ।

 दो  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  शिक्षा  की  व्यवस्था में  वृद्धि  की  गई  हे  कौंर  अराज

 हम  लगभग
 Yo  प्रतिशत

 लोगों  को  शिक्षा  दे  रहे  ई  परन्तु  इस  के  साथ  ही  बेरोजगारी की
 समस्या  भी

 बढ़  रही है
 श्र  are  शिक्षित  महिलायें  भी  इसका  शिकार हैं  ।  जीवन  की  अवधि  कौर  जनसंख्या  में

 वृद्धि होने  से
 भी  बेरोजगारी की  समस्या  बढ़ती  जा  रही ंहै  ।  हम  यह  नहीं  कहं  सकते  कि  किसी  अनुमान

 समय  के श्रन्दर हम बेरोजगार्र हम  बेरोजगारी  की  समस्या को  हल  कर  सकेंगे  ai  देश  की  अथ  व्यवस्था

 के  विकास  के  साथ  साथ  ही  बेरोजगारी  की  समस्या  वर  गुनी  बढ़  जाती है  ।

 प्रशासनिक  व्यवस्था  की  श्रसफलता के  बारे  में  तो  कुछ  हद  तक  माना  जा  सकता है  परन्तु तु  इस

 का  सारा  उत्तरदायित्व  उन्हीं  लोगों  पर  नहीं  ह  जिनके  हाथ  में  प्रशासन हैं  ।  यह  सच  हैं  कि  हम  सरकारी

 क्षेत्र  में  प्रतीक  उपक्रम  प्रारम्भ  करना  चाहते  हैं  परन्तु  साथ  ही  गर सरकारी  क्षेत्रक  विकास  भी  चाहते  हैं

 शोर  इसलिये  अराज  इन  दोनों  क्षेत्रों में  प्रशासनिक  प्रतिभा  वाले  व्यक्तियों  को  प्राप्त  करने  के  मा  मले  मैं
 प्रतिस्पर्धा  हैं  att  हमें  पर्याप्त  व्यक्ति  नहीं  मिल  रहे  हैं  ।  गत  दो  तीन  महीनों  में  वित्त  मंत्रालय  के  सभी

 कम  चोरियों
 पर  बहुत  अधिक  कार्य  भार  है  कौर  इसलिये  यदि  दो  एक  गलती  हो  जाती  हैं  वे  तो

 क्षम्य हैं  ।

 भारतीय  प्रशासन  सेवा  के  सफल  उम्मीदवारों  में  से  मद्रास  श्रंथवा  दक्षिण  भारत  के  श्रभ्याधियों
 की  सख्या  में  जो  कभी  हुई हे

 उसके  लिये  केन्द्रीय  सरकार  को  दोष  नहीं  दिया  जा  सकता  ।  मद्रास  में

 १९५२  से  स्थानीय  भाषायें  शिक्षा  का  माध्यम  बना  दी  गई  हैं  कौर  उनमें  वे  को  ठीक  प्रकार

 से  अभिव्यक्त  नहीं  कर  पाते  यह  इसका  कारण  हो  सकता है  |  शिक्षा  के  स्तर  में  सुधार  होने  पर

 तथा  wien  अच्छे  शिक्षण  की  व्यवस्था  होने  पर  लगभग  १०  वर्ष  बाद  इस  के  सुर्पारणाम  देखे  जा  सकते

 जैसा  कि
 उत्तर  प्रदेश  के  मामले में  gard

 मैं
 हिन्दी  विरोधी  व्यक्तियों

 में  से
 एक  नहीं  हूं  ।  ora  में  यह  भाषा  ही  भारत  की  जनभाषा

 चाहे  मैं  इसे  न  सीखूं  ।  प्रेमियों  से  मेरा  यह  कहना  है  कि  यदि  वे  हिन्दी  को  भारत  की

 राष्ट्र  भाषा  बनाना  चाहते  हैं  तो  उन्हें  zu au  ल ्  लये  दो  पीढ़ियों  तक  प्रतीक्षा  करनी  होगी  ।
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 श्री  कपूर  सिह  )
 य  खूब  कहा  ।

 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  हिन्दी  जायेगी  कौर  war  करायेगी  कौर  हमें  उसे  लाना  भी

 चाहिये  ।

 श्रीमती  रेणुचकऋवर्ती  के  साम्यवादी  दृष्टिकोण  के  अनुसार  तो  सरकार  का  कोई  भी  कार्य॑  लोगों

 के  हित  में  नहीं  है
 तथा  हम  भारत  में  विदेशी  पूंजी

 का
 निर्माण  कर  रहे  हें  जैसा

 कि
 इसी  से  हमें  सब

 कुछ

 मिल  जायेगा  तथा  हम  १९६७ के  चुनावों  में  जीत  जायेंगे  ।  यह  सर्वथा  अनुचित  दृष्टिकोण

 है  जिस  के  बारे  में  इस  से  अधिक मैं  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  |

 श्री  मसानी  के  प्रति  मेरे  हृदय  मैं  चादर  की  भावनायें  हैं  ।  उन  का  यह  कहना  उचित  नहीं  कि

 किसी  बात  के  लिये  मैं
 दत्त  राय  g  are  किसी  के  लिये  नहीं  g  वित्त  मंत्री  के  रूप  में  जो  संशोधन  मैं  ने

 करने  हैं  उन  के  लिये  मैं  उत्तरदायी हुं  ।  मेरे  कौर  उन  के  दृष्टिकोणों  में  मूलभूत  अन्तर हें  यदि  वह  कहना

 चाहते  हैं  कि  अपने  प्रयत्नों  के  बावजूद  भी  मैं  परिस्थितियां  नहीं  पैदा  कर  पाया  हूं

 जो  कि  मैं  चाहता था  तो  वह  ऐसा  कह  सकते  हैं  परन्तु  वास्तव  में  तो  वातावरण  को  जो  जान  बूझ  कर

 दूषित किया  जा  रहा  है  ।  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  मोरारका ने  कहा  हैं  कि  इस क्षेत्र  में  रियायतें  दी  गई

 उसमें  जब
 कि  वास्तव  में  हुम  ने  जो  परिवहन  किये  हैं  उन  में  बहुत  रियायतें  दी  गई  हैं  ।  करों  के

 रूप  में  श्राप  के  साधनों  में  उलट  फेर  करने  से  व्यक्तिगत  कर  में  ३६  करोड़  रुपये  अरर  श्रद्घा-लाभ  कर  में

 ३०  करोड़  रुपये  की  हानि  हुई हे  परन्तु  इसे  अच्छी  प्रकार  से  कर  एकत्रित  कर  के  अपना  श्रव्य  किसी

 | साधन  से  पूरा  किया  जायेगा

 श्रीमती  शा  रदा  मुकर्जी  की  श्रालोचना  के  उत्तर  में  मैं  यह  कहना  चहता हूं  कि  EXE  में  हमा रा

 राजस्व  १५०  करोड़  रुपये का  था  प्रौढ़  श्राव्य यह  ५२१  करोड़  रुपये  का  हैं  सम्पत्ति  उपहार  कर

 आदि  लाभ  कर  अच्छी  वसूली  कर  के  ही  यह  वृद्धि  सम्भव  हो  सकी  कर  पद्धति  के  दोषों  को  रोकने

 के  लिये  ही  मैंने  व्यय  कर  को  फिर  से  परिवर्तित रूप  में  लगाया  हें  ।

 कुछ  साम्यवादी  faa  कहते  है ंकि  निगमित  क्षेत्र  को  बहुत  श्रमिक  रियायतें  दे  दी  गई  हैं
 ।  निगमित

 क्षेत्र  को  जो  रियायतें दी  गई  हैं  वे  समितियों  को  बढ़ाने  के  उद्देश्य  से  दी  गई  है  ।  भविष्य  मैं  विनियोजन

 के  लिये  हमारी  बचत  का  अधिकांश  भाग  निगमित  क्षेत्र  ही  प्राप्त  होगा  तथा  बचत  को  सामान्य  लोगों  से

 ही  एकत्रित  किया  जायेगा  |  कुछ  समय  के  पश्चात्  बड़ी  बड़ी  समपदायें  समाप्त  हो  सकती  हैं  परन्तु  फिर

 नई  समस्या  बन  चाहे  व  इस  अनुपात  मैंने  हीं  ।  ए  राधिका रों  को  यदि  विधि  बना  कर  समाप्त  कर

 fear  जायेगा  तो  नवीन  एकाधिकार  पैदा  हो  जायेंगे  |

 भी  मुरारका  ने
 जो

 कहा  है  वह  ठीक  हूं  कि  व्यय  कर  की  छूट  वापस ले  ली  गई  परन्तु  इस  की

 दो  दरें  पहले  १००  प्रतिशत तक  पहुंच  चुकी  थीं  वह  wa  केवल  २०  प्रतिशत  है  कौर  मैं  दो  ad  तक

 केवल  १४५  प्रतिशत  करती  एकत्रित  करूंगा  ।  ३६,०००  रुपये  अथवा  उस  से  अधिक  व्यय  करने  वाले

 व्यक्ति  इस  कर  को  भली  भांति दे  सकते हैं  ।  बड़े  बड़े  फ्लैटों  में  रहने  जो  लोग  ५००  रुपये  से

 २०००  रुपये  तक  प्रति  माह  किराया  देते  हैं  उन  से  ही  यह  कर  वसूल  किया  जायेगा  |  इसलिये  ह

 आरोप  हैं  ठीक  नहीं  कि  व्यय  कर  में  अधिक  छूट  दी  जानी  चाहिये  ।

 श्री  मसानी  ने  यह  कहा था  कि  हम  अपनी  शक्तियों  का  कम  अनुमान  लगाते  हैं  तथा  अपने  काम  BT

 परन्तु यह  बात  ठीक  नही ंहै
 ।  q&%  ३-६४ के  राय-व्यस्क में  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  का  ६०८

 करोड़  रुपये  का  अनुमान  लगाया  गया  संशोधित  अनुमान  &&o  करोड़  रुपये का  था  शौर  राज
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 वित्त  विधेयक  qty  १८,  2ERY

 वास्तविक  प्राप्ति  ६९६५  करोड़  रुपये  को  है  |  सीमा  शुल्क  का  श्रायव्ययक  में
 ३'  २१  करोड़

 रुपये  का  संशोधित  अनुभाग  ३२०  करोड़  रुपये  का  था  कौर  अन्तिम  वास्तविक  प्रति  ३२४  करोड़

 रुपये की  ८१  करोड़  अ्रधिक  संख्या  तो  हमने  जमा  किया हे  परन्तु  वह  बहुत  कठिनाई से  श्राप

 है

 करों  की  बकाया  राशि  की  स्थिति  संतोषजनक  है  ।  इस  बकाया  राशि  का  अनुपात  हमारी  करों  की

 मांग  के  भ्रनुपात में  कोई  बहुत  श्रधिक नहीं है नहीं  है  ।  हम  अच्छी  वसूली  करने
 की

 आशा
 करते  हैं  ।

 क्योंकि  कर  लगाये  जाने  वाली  राय  अधिक  हो  जायेगी  अतः  बकाया  राशि  के  कम  होने  की  सम्भावना

 नहीं है  ।  फिर  कर  अपवंचन  शादी  जैसे  अन्य  मामले भी  हैं  |

 आदिवासी  दलित  क्षेत्रों  के  विकास  में  सरकार  भ्रमित  आर  विशेष  रुचि ले  रही  हैं  ।  जब  मेरे

 नये  सहयोगी  पुनर्वास  मंत्री  का  शरणार्थियों  का  पुनर्वास  संबंधी  काय  समाप्त  हो  जायेगा  तो  विशेष

 क्षेत्रों  के  विकास  पर  ध्यान  दिया  जायेगा  प्र आदिवासी  क्षेत्र उन  विशेष  क्षेत्रों में  से  एक  होगा ।

 हमें  यह  ज्ञात हूं
 कि  श्रनसूचित  जातियों  कौर  अनुसूचित  श्रादिम  जातियों  को  मिला  कर  एक  ही  स्तर

 पर
 रख  कर  शभ्रतुसुचित  अ्रादिम  जातियों  के  साथ  हमने  न्याय  नहीं  किया  हूं  ।  मैं  यह  प्रयत्न  करूंगा

 कि  आदिवासी  क्षेत्रों  में  प्रतीक  रुचि  ली  जाये  ।

 शिवाजी राव  ato  देशमुख  थोड़ा  स्पष्टीकरण  किया  जाये  राज  गैर

 अनुसूचित  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  एक  श्रादिवासी  को  उसको  दिये  जाने  लाभ  नहीं  मिलते  wie  ऐसे  भी

 मामलें  हैं  जिन  में  पति
 को

 तो  अनुसूचित  श्रादिम  जाति  क्षेत्र
 का

 होने  के
 कारण

 आदिवासी  माना  जाता

 है  परन्तु  गेर-प्रनुपुचित  ख़ादिम जाति  क्षेत्र  से  जानेवाली  उस  की  पत्नी की  वे  समस्त  सुविधायें  प्रदान

 नहीं की  जांती  ।
 इस  मामले में  सरकार की  क्या  कार्यवाही करने  का  विचार  हे  ?

 श्री  ति०  ao  कृष्णमाचारी
 :

 आवासिक  श्रोता की  विषमतायें  अनेक  इस  का
 ब्यौरा  बहुतਂ

 लम्बा हैं  जिसमें  इस  समय  सदन को  नहीं  बता  सकता
 |

 बस  इतना  ही  HE  सकता  हुं  कि  सरकार का

 यह  निर्णय  है  कि  इन  विशेष  क्षेत्रों  के  विकास  कार्य  के  उत्तरदायित्व  को  सरकार  अपने  उपर  लेगी  |

 श्री  काशीराम  गुप्त  :  कमजोर  वर्गों  और  श्रादिवासियों  के  लिये  एक  धनराशि  frrert-

 रित  क्यों  नकदी  जाये  ?

 शो  ति०  त०७  कृष्णमाचारी  :  इस  से  क्या  होगा  क्योंकि  इस  धनराशि  का  उपयोग  भी  तो  करना

 कौर  वह  उपयोग  भी  तो  फिर  मानवीय  प्रयत्नों  और  प्रशासन  द्वारा  ही  किया  जायेगा  ।

 श्री  नाथपाई  ने  मूल्यों  का  प्रश्न  उठाया  था  शर  विशेष  रूप  से  मूंगफली  का  उल्लेख  किया  था  |

 मुंगफली  की  फसल  एक  वर्ष  यदि  बहुत  ग्र्च्छा  होती  हैं  तो  उस  के  मूल्य  गिर  जाते  हैं  कौर  परिणामस्वरूप

 दूसरे  लोग  इस  को
 नहीं  बोते  जिस  से  कि  कम  उत्पादन  के  कारण  उस  के  मूल्य  फिर  चढ़  जाते हैं

 ।

 इस  का  इतिहास  रहा हे  |  जिन्हों  ने  वनस्पति  तेल  का  उत्पादन  हमारी  उपभोग  की  श्रावश्यकताओों

 की  अपेक्षा कम  हू  |  अधिक  मूल्य  रखने  से  कुछ  नहीं  होगा  बनेगा  क्योंकि  हमारे  मूल्य  संसार  के  मूल्यों

 की  अपेक्षा  श्रमिक  यदि हम  वनस्पति  तेल का  निर्यात  करें
 तो

 हमें  राज्य  व्यापार  निगम
 को

 लगभग  ५००  रुपये
 प्रति  टन  की  श्रमिक  सहायता  देनी  होगी  ।  यह  बहुत  अधिक  मूल्य  होगा  क्योंकि

 इस
 की

 स्थानीय मांग  हूं
 ।

 मैं  समझता हु  कि प्रोत्साहन दे  कर  इस  का
 अधिक

 उत्पादन  किया
 जा  सकता

 हू
 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  कौर  योजना

 आयोग  के  साथ  मिल  कर  इस  मामले  की  जांच
 कौ

 जा  रही

 ह्
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 मेरे  माननीय  मित्र  ने  दूसरी  बात  यह  कही  थी  कि  चावल  अथवा  गेहूं  का  उत्पादन  तो  बढ़  गया  है

 परन्तु  प्रति  एकड़  उत्पादन  में  वृद्धि  नहीं  हुई है  ।  मैं  समझता  हुं  कि  यह  बात  ठीक  नहीं  है  ,  केवल  कुछ

 एक  क्षेत्रों  के  मामलों  में  यह  सच  हो  सकती हैं  मेरे  अपने  राज्य  में  चावल  का  उत्पादन  दुगना  हो  गया  हे

 परन्तु  इसके  एकड़  क्षेत्र में  २५  प्रतिशत  भी  वृद्धि  नहीं  हुई  Fi  उत्तर  ग्रीक  जिला  ने  जो

 कि  चावल  के  उत्पादन  में  छठा  कठिन  परिश्रम  art  सिंचाई  के  साधनों  की  व्यवस्था  कर  के

 अराज  चावल  के  उत्पादन  में  दूसरा  स्थान  प्राप्त  कर  लिया  हैं  ।  तंजौर  में  उत्पादन  में  इतनी  वृद्धि  नहीं  हुई

 हैं  क्योंकि  वहां  सिचाई  के  साधन  पुराने  ढंग  के  हैं  ।  यह  कहना  ठीक  नहीं  कि  प्रति  एकड़  उत्पादन  में

 वृद्धि नहीं  हुई  क्योंकि  तंजौर  में  भी  ऐसे  काम  हैं  जहां  ३,२५०  पौंड  प्रति  एकड़  उत्पादन  होता  हैं

 यह  कहना  ठीक  नहीं हे  कि  प्रति  एकड़  उत्पादन  नहीं  बढ़ा हे  ;  फिर  भी मैं इस  बात  से  सहमत  हूं

 कि  सघन  खेती  में  काफी  सुधार  की  गुंजाइश है  ।  हम  उधर  उत्पादन  का  लक्ष्य  प्राप्त  नहीं  कर  सके  हैं

 परन्तु  grat  हैं  कि  शीघ्र  ही  sate  की  समस्या  हल  हो  जायेगी  ।

 श्रीमती  रेणुका  राय  मैंने  सुझाव  दिया है  कि  शरणार्थियों  को  पुनर्वास के  लिये  विश्वਂ

 संगठनों
 से  सहायत  प्राप्त  की  जानी  चाहिये  |  सरकार  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  करने  जा  रही

 हे
 ?

 श्री  ति०  त०
 मैं  मा  नता  हुं  कि  यंह  एक  बहुत  बड़ी  समस्या  परन्तु  हम  स्वयं  इस

 समस्या  का  सामना  करने  के  लिये  सक्षम हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न यह  है

 कि  वित्तीय  वर्ष  JERSEY  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  की  वित्तीय  प्रस्थापनाश्रों  को

 कार्यान्वित  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  1”

 लोक-सभा  में  मत्त  विभाजन  gat

 Lok  Sabha  Divided

 पक्ष  में  2v9  विपक्ष  में--

 Ayes---147;  Noes---14

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हम्ना  ॥

 The  motion  was  adopted.

 अध्यक्ष  महोदय  :  wa  हम  विधेयक  पर  खण्डवार  विचार  करेंगे  |  खण्ड  २  पर  कोई  संशोधन त

 । नहीं

 प्रश्न यह  है  :

 खण्ड  २  विधेयक  का  मंग  बसे  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  |

 ne  motion  was  adopted.

 खंड  २  विधेयक  मसें  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  2  was  added  to  the  Bill

 खण्ड  जमा

 Cio
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 वित्त  विधेयक  qeqy क्षेत्र  १८८६

 संशोधन  किया  गया

 Amendment  made

 पृष्ठ  ४,  पंक्ति  २७  से  ३०  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  रखा  जाये  :--

 “3.  (1)  Save  as  otherwise  provided  in  Chapter  XXIIA  of  the  Income-tax
 Act,  annuity  deposit  for  the  assessment  year  Commencing  on  the  Ist  day
 of  April,  1964  shall  be  made  by  every  person  to  whom  the  pro
 visions  of  that  Chapter  apply  at  the  rates  specified  in  the  Second

 [“3.(9)  ग्रायकर अधिनियम  के  राय  २२क  में  अन्यथा  उपबन्धित  किसी  बात  के  होते

 हुए  १  eva से  प्रारम्भ  होने  वाले  निर्धारण  वर्ष  के  लिये  वार्षिकी  जमा

 प्रत्येक  उस  व्यक्ति  द्वारा  की  जायेगी  जिस  पर  कि  उस  अधिनियम  के  उपबन्ध  लागू

 होंगे  att  उस  दर  के  अनुसार  जो  कि  दुसरी  अनुसूची  में  निर्दिष्ट हैं  ।”.)  (28)

 ति०  त०  कृष्णमाचारी ]

 श्री  मो ०  रु०  मसानी  )  मैं  विधेयक  के  खण्ड  ३  का  विरोध  करता  हुं  ।  सरकार  को i

 अनिवार्य  जमा  योजना  इतनी  बुरी  नहीं  थी  क्योंकि  जमा  करने  वाले  व्यवित  की  यह  एक  प्रकार  की

 हस्तियां  थीं  ज  उसे  पांच  वर्षों  में  वापस  मिल  जाती  थीं  ौर  उस  राशि  पर  कर  भी  नहीं  लगता  था  ।

 परन्तु  वर्षीया  जमा  एक  प्रकार  का  आस्थगित  कर  है  ।  इस  पर  प्रतिवर्ष  कर  बढ़ता  जायेगा  ।  वृद्ध
 व्यक्तियों  को  छोड़  कर  अर  rey  oy ae.  शक्तियों  को  इसे  बहुत  कठिनाई  होगी  |  सरकार  जो  ४  प्रतिशत  ब्याज

 देने  जा  रही  वहू  पर्याप्त  नहीं  है  ।  इस  बात  का  भी  पता  नहीं  है  कि  भविष्य  में  कड़े  कदम  नहीं  उठाये

 जायेंगे  रोक  जमा  धन  राशि  वापस  भी  दी  जायेगी  अथवा  नहीं  ।  सरकार  का  अनुमान  है  कि  वह  वानिकी

 जमा  योजना  के  श्रन्तगत  ५०-६०  करोड़  रुपये  प्राप्त  कर  सकेगी  |  इतनी  बड़ी  धनराशि  पर  लोग

 १०  या  १४  प्रतिशत  तक  लाभ  प्राप्त  कर  सकते थे  ae  इस  राशि  को  देश  के  झा धिय  विकास  कार्यों

 में  लगाया  जा  सकता  था  ।  इस  योजना  के  बारे  में  अधिक  जानकारी हो  जाने  पर  ् अ्रनिवाय  जमा

 योजना  को  तरह  इन  योजना  को  भो  जत  ी  द्वारा  विरोध  दिया  जायेगा  |  इन  कारणों  से  मैं  इस  समूची

 का  विरोध  करता  हुं  |

 श्री  मुरारका  (शुभुनू १४ अ &५: )).  :  नपे  संशोधन  के  भ्रनुसार  यह  योजना  श्रनिवाये  नहीं  है  ।  यदि  कोई

 व्यक्ति  ag  जमा  नहीं  करना  चाहता  तो  ५०  प्रतिशत  अतिरिक्त  कर  देकर  इससे  क्ति  पा  सकता  है  |

 श्री मी  ०
 रु०  मसानी  :

 यदि  कोई  व्यक्ति  यह  जमा  नहीं  करना  चाहता  हैं  तो  उससे  इतना  श्रमिक

 वसूल  करना  क्या  उचित  कहा  जा  सकता  है  |

 श्री  fato  त
 मैं  वार्षिकी  जमा  योजना के  बारे  में  पहले ही  स्पष्टीकरण  दे  चुका  हूं  ।

 यह  कहना  कतई  गलत  है  कि
 हम  बिना  किसी  उदेश्य  के  इन  लोगों  से  यह  धनराशि  प्राप्त

 वर
 रहे  हैं

 ।

 १५,०००  रु०  से  अधिक  are  वाले  व्यक्तियों पर  ही  यह  योजना  लागू  होगी  ग्रोवर  ब्याज  की  दर
 ५

 प्रतिशत
 से

 आरम्भ  होतो  है  ।
 श्री  मसानी  चाहते  हैं  कि

 जब
 ae  धनराशि  वापस

 दी
 जाये

 तो

 इस
 पर

 कर  न  लगाया  जाये  ।  यह  सम्भव  नहीं है  ।  क्योंकि  वे  लॉग  उस  धनराशि
 पर

 कोई  कर  नहीं

 देते  हैं  ।  काफी  लोगों  को  इस  योजना  से  लाभ  पहुंचेगा  |  इस  योजना  पर  का  मुख्य  उद्देश्य  यह  है  कि

 १४,०००  रु०  से  श्रमिक  राय  वाले  व्यक्तियों  के  हाथों  में  कुछ  रकम  स्थिर
 कर  ढी  जाये  ताकि  कीमतें

 अधिक  ऊँचा  न  जा  सकें  ।
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 श्री  रंगा
 :

 परन्तु  जिस  रकम  पर  एक  बार  कर  लगा  दिया  गया  उस  पर प्रतिवर्ष कर  लगाने

 का  क्या  आ्रौचित्य है  ?  वित्त  मन्त्री  का  इस  योजना  कों  लागू  करने  का  मुख्य  उद्देश्य  सरकार  के
 लिये

 भ्रचिकाधिक  पैसा  प्राप्त  करना  है  |

 श्री  ति०  ao  कृष्णमाचारी :  प्रारम्भ में  इस  राशि  पर  कोई कर  नहीं  लगाया  जाता है  परन्तु

 जब  यह  राशि  वापस  लौटाई  जाती  है  तब  इस  पर  कर
 लगाया  जाता  है  |

 श्री  रंगा  :  जब  सरकार  जनता  से  ऋण  प्राप्त  करती  है  तो  उस  पर  कोई  कर  नहीं  लगाया  जाता

 है  ।  वहाँ  लाभ  इन  लोगों को  भी  क्यों  नहीं  दिया  जाता  है  जिनसे  सरकार  अनिवार्य  रूप से
 विधिक

 जमा  करने  के  लिये  कहू  रही  है  ?  उस  राशि  पर  भी  कोई  कर  नहीं  लगाया  जाना  चाहिये  ।  यही

 मेरी  आपत्ति  है  ।

 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  इस  बारे  मे  मुझे  केवल  यही  कहना  है  कि  लोगों  से  सरकार  जो  ऋण

 प्त  करती  उसमे  कर  भी  शामिल  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रदान  यह  है
 :

 खण्ड  ३,  संशोधित  रूप  में  विधेयक  का  अंग  बने  ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 The  motion  was  adopted.

 खंड  ३,  संशोधित  रूप  क  विधेयक  a  जोड़  दिया  !

 Clause  3  as  amended,  was  added  to  the  Bill

 खण्ड  Cm (ATT  २  का  संशोधन  )  ।

 संशोधन  किया  गया

 Amendment  mdde

 पृष्ठ  ४,  पंक्ति  २५  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  रखा  जाये  —

 “4.  In  section  2  of  the  Income-tax  Act,—

 (a)  In  clause

 (2)  for  sub-clause  (a),  the  following  sub-clause  shall  be  substituted...
 namely

 (a)  ्  it  is  a  company  owned  by  the  Government  or  the  Reserve  Bank
 of  India  or  in  which  not  less  than  forty  per  cent.  of  the  shares
 are  held  (whether  singly  or  taken  together)  by  the  Government
 or  the  Reserve  Bank  of  India  or  4  corporation  owned  by  that  bank:
 or’

 (it),  in  Explanation  2,  for  the  words,  brackets  and  figures  such  com—
 pany  as  is  referred  to  in  sub-clause  (2)  of  clause  (177)  of  section  1097,
 the  words  Indian  company  whose  business  consists.  wholly  in
 the  or  manufacture  processing  of  goods  or  in  mining  or  in  the  gener—
 ation  or  distribution  of  electricit  y  or.  any  other  form  of  powerਂ  shall
 be  substitut2d;
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 (8)  after  clause  (22),  the  following  clause  shall  be  inserted,  namely

 ‘fair  market  in  relation  to  a  capital  asset,  means—

 (0  the  price  that  the  capital  asset  would  ordinarily  fetch  on  sale  in

 the  open  market  on  the  relevant  date ;  and

 (it)  where  the  price  referred  to  in  sub-clause  (7)  is  not  ascertainable,
 such  price  as  may  be  determined  in  accordance  with  the  rules

 made  under  this  Act;”’

 (c)  in  clause

 ग्राहक र  अधिनियम की  धारा  २  a —

 खण्ड  (१८)  q.-- =

 (१)  उपखण्ड
 के  स्थान

 पर
 निम्नलिखित  उपखण्ड  रखा  जाये

 अर्था:त--

 ”
 (#)  यदि  यह  सरकारी या  भारत  के  रिज  बैंक  का  समवाय है  या  जिसमें

 सरकार  या  भारत  के  रिजर्व  बैंक  या  उस  बैंक  के  निगम  के  vo

 प्रतिशत  से  कम  अंश  अलग  अथवा  एक  नहीं
 है

 या
 ह

 ह

 (२)  व्याख्या २  धारा  pok  के  खण्ड  (३.)  के  उपखण्ड  (२)

 ऐसा  कोई  भी  कोष्टक  ae  अंकों  के  स्थान  पर

 गोई  भारतीय  समवाय  जिसका  काम  माल  बनाना  अथवा  उसका

 परिष्कार  करना  अथवा  खनन  wera  बिजली  उत्पादन  अथवा

 होਂ  शब्द  रख  दिये

 खण्ड  (  )  के  निम्नलिखित  खण्ड  रखा  जाये

 अर्थात

 ba
 (22%)  पूँजी  आस्तियों  के  नम्बर  उचित  बाजार  भाव  को

 अ्भिष्राय

 (१)  वह  मूल्य  जो  कि  उस  दिन  खुले  बाजार  मे  पूँजी  श्रास्तियों
 को

 बेचने  से  मिलेगा  श्र

 (२)  जबकि  उपखण्ड  (१)  में  निर्दिष्ट मलय  के  बारे  मे
 frat

 रण  नहीं  हो  ऐसा  मूल्य  जो  कि  इस  अ्रधिनियम  के

 mata  बनाये  गये  नियमों  के  अ्रतुकूल  हो

 खण्ड  (2%)  1]  (३०)

 ति०  त०

 श्री  मी०
 रु०  मसानी :  मैं  अपना  सस्ोधन संख्या १८ संख्या  १०४  प्रस्तुत

 करता  हूं  ।
 इसका  अभिप्राय  यह

 हैं  कि  बारीकी  जमा  राशि  तथा  उस  पर  ब्याज  पर  कर  नहीं  लगना  चाहिए
 ।
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 :
 April,  18  1964

 मघ्य तत  न्योमा  are  संशोधन  संख्या  १०४  मतदान  के  लिए  रखा  गया  tat  अध् तीं हत  ।

 Amed  ment  No.  104  was  put  and  negatived.

 श्रेय  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 खण्ड  ४,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  बने  ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत  THT  |

 The  motion  was  adopted.

 खंड  ४,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  4,  as  amended,  was  added  to  the  Bill.

 खंड  ५  विधेयक  जो  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  &  was  added  to  the  Bill.

 खण्ड  ६--  १०  का  संशोधन )

 श्संघोधन  किये  गये  :

 Amendments  made  —“following  sub-clauseਂ

 (१)  पृष्ठ  ५,  पंक्ति  २०,  (  निम्नलिखित  )  के  स्थान  पर
 “'

 sub-clausesਂ  दाऊद  रखे  जायें  |

 (३१)

 |  २)  पुष्ट  ६,  पंक्ति  €  के  स्थान  पर  नि

 meat

 रखा

 other  case  :  wf

 (x)  any  sum  due  to  or  received  by  him,  during  the  twenty-four  months

 commencing  from  the  date  of  his  arrival  in  India,  for  undertaking  any
 research  work  in  India,  provided  the  following  conditions  are  fulfilled,

 namely

 (a)  the  research  work  is  undertaken  in  connection  with  a  research  scheme

 approved  in  this  behalf  by  the  Central  Government  on  or  before

 the  1st  day  of  October  of  the  relevant  assessment  year;  and

 (b)  such  sum  is  payable  or  paid  directly  or  indirectly  by  the  Government
 of  a  foreign  State  or  any  institution  or  association  or  other  body
 established  outside

 [ate
 अन्य  मामला  :

 (१०)  उसके  भारत  मं  कोई  भी  गवेषणा  कायें  करने  के  लिये  भारत  में  पहुंचने  की  तारीख

 से  २४  महीनों  के  दौरान  उके  द्वारा  देय  अथवा  प्राप्त  कोई  भी  यदि

 लिखित  शर्तें  पूरा  की

 वह  गवेषणा  कायें  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  उस  निर्धारण  वर्ष  के  १  अक्तूबर

 alata  र  के  पूर्व  अनुमोदित  गवेषणा  योजना  के  सम्बन्ध  में

 fsa  जाये  ;  अर

 tay  राशि  किसी  विदेशी  सरकार  अथवा  किलो  संस्था  अथवा  संघ  अथवा

 भारत के  बाहर  स्थापित  अन्य  किसी  निकाय  द्वारा  अर  हवा

 अप्रत्यक्षतः  देय  हो
 0:14 As  बा  दी  जाती  हो  ;

 ञ
 \ J

 ति०  To  कृष्ण माचा रों
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 २९  .. ॥  रूप  रा  )  faa  विधेयक  qeQyv
 ee

 अघ्यक्ष  महोदय  :  प्रदान यह  है

 ग्  खण्ड  ६,  संशोधित  रूप  विधेयक का  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 The  motion  was  adopted

 खण्ड  ६,  संशोधित  रूप  विधेयक  म॑  जोड  दिया  गया  ।

 Clause  6,  as  amended,  was  added  to  the  Bill

 खंड  ७  से  €  विधेयक  में  जोड  दिये  गयें

 Clauses  7  to  9  were  added  to  the  Bill.

 खण्ड  -धारा ४०  का  संशोधन  )

 at  उ०  मू०  त्रिवेदी  )  :  मैं  भ्र पना  संशोधन  संख्या  ३  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 श्री  ति०  त०
 कृष्णा  चारी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि

 (१)  पृष्ठ
 ८,  पंक्ति  ३१  any  expenditure’”’  [fate  के

 पश्चात  ‘“‘incurrei  after  the  29th  day  of  February,  1964

 १९६४  के  पश्चात्  किया  रखा |  जाये  (  ३३

 (  )  40  पंक्ति  Rc  श्र  3e€  29th  day  of  february,  1964”

 [re  फरवरी  gegy |  के  स्थान  पर ”  the  aforesaid  date
 ”

 रखा  जाये  ।  (३४)  |

 (३)  पृष्ठ
 शक्ति  २  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  रखा  जाये

 payment  by  way  of  gratuity  or  the
 value  of  any  travel

 concession  or  assistance  referred  to  in  clause  (5)  of  section  10

 07  passage  moneys  or  the  value  of  any  free  or  concessional

 passage  referred  to  in  sub-  clause

 @

 of  clause  (6)  of  that

 section  of  any  sum  referred  to  inਂ

 १०  के  खण्ड  (¥)  में  निर्दिष्ट  उपदान  या
 किसी

 यात्रा  रियायत
 या  सहायता

 के  मलय  अथवा  उस  धारा  के  खण्ड  (६)  के  उपखण्ड (१)  में  निर्दिष्ट  यात्रा

 राशि  या  किसी  मुफ्त  या  रियायती  यात्रा  के  मूल्य  अथवा  में  निर्दिष्ट  किसी

 राशि  के  रूप  में  कोई  भुगतान  (38)

 श्री
 हिम्मत  सिक्का  :  मैं  अरपना  संशोधन  संख्या  १२६  प्रस्तुत  करता  हूं

 ।

 श्री  उ०  म ू०  त्रिवेदी  :  किसी  समवाय  द्वारा  कर्मचारी  को
 प्रत्यक्ष  अथवा  अध्यक्ष  रूप

 से

 सुविधा  देने  पर  खर्च  किये  गये  व्यय  पर  काफी  समयसे  कोई  कर  नहीं  लगा  या  जाता  रहा  है
 ।

 क्या  सरकार

 यह
 समझती  है  कि  इस  कारण  काफी  बड़ी  राशि  कर  से  मुक्त  रही  है  अथवा  उसका  उद्देश्य  प्रत्येक

 गैर  सरकारी  सेवायों  के  काम  में  हस्तक्षेप  करना  है
 ।

 यह  सीमा  कुल  व्यय  के  पांचवें  हिस्से  के

 बर
 रखने  का

 क्या  औचित्य है  ।  मिल  मालिकों  द्वारा  विशेष  कर श्रहुमदाबाद मैं  कर्मचारियों  को  बहुत
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 उ०  म०

 बोनस  दिया  जाता  है  ।  क्या  यह  उपबन्ध  दोहरा  कर  लगाने  के  लिये  लाया  जा  रहा  है  ।  बजट

 प्रस्तावों के  अनुसार  उसी  राशि  पर  तीन  बार  कर  लगेगा  ।  पहले तो  समवाय को  कर  देना  पड़ेगा  कौर

 जिस  कर्मचारी  को  सुविधा दी  जायेगी  उसे
 कर  देना  पड़ेगा  तीसरी  बार  कर्मचारी  को  इन

 मदों  पर  व्यय  कर  देना  पड़ेगा  |  इन  प्रस्तावों  की  कार्यान्विति  से  बहुत  कठिनाई  उत्पन्न  हो  जायेगी

 बड़े बड़े  में  मकान  किराये  बहुत  अधिक  हैं  कौर  मकान  की  सुविधा  ही  कर्मचारी के  वेतन  के  २०
 an कील

 प्रतिशत
 से

 अधिक  मूल्य की
 बिठा  ।  कम  चारी  को  समवाय

 के  हित  में  कुछ  सुविधायें  देना  जरूरी

 है  ।  सरकार  को  करदाताओं  पर  कौर  अधिक  भार  नहीं  डालना  चाहिये  ।  कौर  यह  सीमा  नहीं  लगानी

 मैं  इस  संशोधन  का  विरोध  करता  हुं  ।

 श्री  हिम्मतसिहका  :  में  अरपना  संशोधन  संख्या  १२६  प्रस्तुत  करता हूं  | | 1

 मेरे  संशोधन  का  अभिप्राय  सीमा  को  vA  की  बजाय  करना
 ह

 ।  इस  सीमा को  इतना

 कम  रखना  न्यायसंगत  नहीं है  ।

 श्री  मो०  रु०  मसानी  :  इस  संशोधन  के  द्वारा  सरकार  तिहरा  कर  लगाने  जा  रही  हैं  ।

 यदि  सरकार  इस  सिद्धान्त  को  rear  समझती  है  उसे  स्वयं  इसका  पालन  करना  चाहिये  |

 मंत्रियों  को  जो  सुविधायें  दी  जातीਂ  हैं वे
 उनके  वेतन  के  २०  प्रतिशत  से  अधिक  मूल्य  की  नहीं

 होनी  चाहिये  ।  केवल  tater  सेवायों  पर  इसे  लागू  करने  का  कोई  औचित्य  नहीं

 श्री  प्रभात  कार :  मे  श्री  त्रिवेदी  के  संशोधन  का  विरोध  करता  gi  यह  खण्ड
 केवल

 बड़ा  वेतन  पाने  वाले  कर्मचारियों  तक  ही  सीमित  है  इस  बारे  में  बोनस  का  प्रश्न  ही  नहीं

 उठता |  me  भी  इन  सुविचारों पर  कर  लगता  है  परन्तु  ये  लोग  छल  से  कर
 विधियों

 से
 बच

 निकलते  हैं  ।  यदि  ऐसे  कर्मचारियों  के  वेतन  बढ़ाने  का  सुझाव  दिया  जाता  तो  मुझे

 प्राप़्ति  नहीं  होती  क्योंकि  इस  प्रकार  वे  कर  से  नहीं  बच  पायेंगे  शर  वेतन
 से  et  सुविधाओं

 की  व्यवस्था  भी  कर  सकेंगे  ।

 श्री  मुरारका
 :  मों  चाहता  हूं  कि  यह  सीमा  q/%  ५००  इनमें  से

 जो  भी

 राशि  अधिक  होनी  चाहिय े।  इससे  ७००  या  ८००  रु०  पाने  वालों  को  राहत  मिलेगी  ।

 श्री  जीत  कृष्णमाचारी  :  गैर-सरकारी  समवाय  इन  सुविचारों  की  में  काफी

 बड़ी  राशि कर  के  रूप में  बचाने में  सफल  हो  जाते हैं  दिल्ली  में  ऐसे  उदाहरण हैं  जब  कि

 मकानों
 का  किराया  ४०००  रु०  दिखाया  जाता  है  परन्तु  उनमें रहने  वालों  से  वास्तव में  बहुत

 थोड़ा  किराया  लिया  जाता  है  ।  हमने  पिछले  वर्ष  इन  लोगों  के  वेतन  कम  करके  गलती  की  ।

 मे  श्री
 प्रभात  कार  से  सहमत हूं  कि

 समवाय  अपने  कम  चोरियों  को  इन  सुविधाओं  की  बजाय  अधिक

 वेतन  दें  ताकि  हम  कर  प्राप्त  कर  सकें  ।

 श्री  मी०  रु०  आसानी  :  यह  सिद्धान्त  मंत्रियों पर  भी  लागू  किया  जाना  चाहिये  ।

 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी :  मंत्री  काफी  त्याग  करने  के  बाद  मंत्री  पद  प्राप्त  करते  हैं  ।

 उनके
 पीछे  बड़े  उद्योगपति नहीं  हैं  जो  किसी  व्यक्ति का  भाग्य  बदल  सकते  हैं  माननीय

 सदस्य  को  इस  प्रकार  की  आलोचना  नहीं  करनी  चाहिये  ।  यदि  समवाय  २०  प्रतिष्ठित  पर्याप्त
 a

 नहीं  समझते  उन्हें  अपने  कर्मचारियों  के  वेतन  बढ़ाने  की  अनुमति  है  ।  म

 अपने  संशोधन  पर  दृढ़  हूं  ।
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 वित्त  विधेयक  १९६४
 किए  १५,

 PERV

 wert  महोदय
 :  प्रश्न यह  है  :

 (१)  पृष्ठ  ८,  पंक्ति  ३१,  expenditure  व्यय ਂ]
 के  ह

 incurred  after  the  29th  day  of  February  1964  g  १९६४

 के  पश्चात्  किया  गया  रखा  जाये
 ।  (23)

 (२)  पृष्ठ  ८,पंक्ति  ३८  aye  ३६,  29th  day  of  february,  1964”  २६

 eax]  के  स्थान  पर
 aforesaid  dateਂ  “

 [orcrar

 तिथि  ”]  रखा  जाये
 ।  (३४)

 (३)  पृष्ठ  €,  पंक्ति २  के  स्थान  पर
 निम्नलिखित

 रखा

 payment  by  way  of  gratuity  or  the  value  of  any  travel  concession  or
 assistance  referred  to  in  clause  (5)  of  section  10  or  passage  moneys  or  the  value
 of  any  free  or  concessional  passage  referred  to  in  sub-clause  (1)  of  clause  (6)
 of  that  section  or  any  sum  referred  to

 धारा १०  के  खण्ड  (x)  में  निर्दिष्ट  उपदान
 या  किसी  यात्रा

 र्यायत
 या  सहायता

 के  मुल्य  अथवा उस  धारा  के  खण्ड  (६)  के  उपखण्ड  (१)  में
 निर्दिष्ट  यात्रा

 राशि या  किसी  निःशुल्क  या  रियायती  यात्रा  के  मूल्य  अथवा  में  निर्दिष्ट  किसी
 राशि

 के  रूप  में  कोई  भूगतान  ।'  (34)

 प्रस्ताव  स्वीकृत  मुन्ना

 ‘The  motion  was  adopted.

 भ्रध्यक्ष  महोदय  हारा  संशोधन  संख्या  ३  मतदान  के  fae  रखा  गया

 तथा  भ्र स्वीकृत ड्रा  |

 -Amendment  No.  3  was  put  and  negatived.

 संशोधन  १२६  सभा  की  अनुमति  से  वापिस लिया  ।

 Amendment  No.  126  was,  by  leave,  withdrawn.

 ames:

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 प
 खण्ड  १०,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  at बने

 |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 The  motion  was  adopted.

 खंड १०  ,  संशोधित रूप  में  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  10,  as  amended,  was  added  to  the  Bill.

 खण्ड  ११
 न

 थी
 हिम्मत  सिहका  a  पना  संशोधन  संख्या  १२७  प्रस्तुत  नहीं  कर

 रहा  हूँ
 ।
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 अध्यक्ष  महोदय  wet  यह  है  :

 खण्ड  ११  विधेयक  का  aa  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 The  motion  was  adopted.

 खंड  ११  विधेयक  में  जोड़  ॥

 Clause  11  was  added  to  the  Bill.

 खण्ड  १२

 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी
 :

 मे
 संशोधन  संख्या  ३६  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा  हूं

 ।

 केवल  संशोधन  संख्या  २००  प्रस्तुत कर  रहा  हूं
 |

 में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि

 (१)  पीठ  १०,  पंक्ति  १४  से  २४५  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  रखा  जाये

 “(2)  Notwithstanding  anything  contained  in  sub-section (1),  every  equity
 shareholder  to  whom  any  shares  are  allotted  by  the  company  by  way  of  bonus

 shall,  unless  such  shares  are  issued  wholly  out  of  the  share

 premium  account,  be  chargeable  to  income-tax  under  the  head

 gainsਂ  in  respect  of  such  shares  on  an  amount  equal  to:

 the  fair  market  value  of  such  shares  on  the  date  next  following  the  expiry  of  the:

 period  of  thirty  days  from  the  date  of  such  allotment  and  such  amount  shall  be

 deemed  to  be  the  income  of  the  previous  year  in  which  the  date  next  following
 the  aforesaid  period  of  thirty  days  falls

 Provided  that  income-tax  shall  not  be  chargeable  under  this  sub-section  if

 such  shares  are  included  in  the  stock-in-trade  of  the  assessee  or  if  such.

 shares  were  alloted  before  the  rst  dav  of  April,  1964  ;

 Provided  further  that  nothing  contained  in  section  48  shall  apply  to  the

 income  chargeable  under  the  head  ‘‘Capital  under  this  sub-
 section.

 Explanation.—For  the  removal  of  doubts,  it  is  hereby  declared  that  income

 chargeable  under  the  head  under  this  sub-section  shall,  for  the

 purposes  of  this  Act,  be  treated  as  capital  gains  relating  to  capital  assets  other
 than  short-term  capital  assets.

 (3)  Where  any  shares  in  respect  of  which  an  assessee  is  chargeable  to  income-
 tax  under  the  head  under  sub-section  (2)  are  transferred  by  him
 before  the  expiry  of  the  period  of  thirty  days  referred  to  in  that  sub-section,
 any  profits  or  gains  arising  from  such  transfer  shall  not  be  included  in  his  total
 income.

 (4)  Save  as  otherwise  provided  in  sub-section  (3),  nothing  contained  in.
 sub-section  (2)  shall  be  deemed  toਂ

 [  (२)  उप-धारा  (१)  में  कोई  wea  उपबन्ध  होने  पर  भी  हर  सामान्य  wears

 जिसे  बोनस  के  रूप  में  कम्पनी  ने  कोई  भ्रंश  दिये  जबਂ  तक  ऐसे  सारे  अरंड  दायर  प्रीमियम  खाते

 में  से  जारी  न  किये  गये  पूंजीगत  लाभ  नामक  शशांक  के  ote  वंश  नियत  करने  की  तिथि

 से  ३०  दिन  की  अवधि  की  समाप्ति  पर  अगले  दिन  ऐसे  ग्रो  के  उचित  बाजार  मूल्य  के  बराबर  रकम

 C2325  4138s.



 Re,
 acy  faa  विधेयक

 Gee

 पर
 के  सम्बन्ध  में  प्राय-कर  देना  होगा  ऐसी  रकम  उस  पहले  वर्ष  की  समझीं

 जायेगी  जिसमें  ३०  दिन  की  उक्त  म्रवधि के बाद के  बाद  का  वह  दिन  अता  हो  |

 परन्तु  यह  गाय-कर  इस  उप-धारा  के  नहीं  लगाया  यदि  ऐसे  भ्रंश  करदाता

 के  व्यापार-गत माल  में  शामिल  हों  या  यदि  थ  भ्रंश  १  qeev & cee से  पहले  नियत  किये

 गये  हों

 परन्तु  इसके  साथ  ही  धारा
 ४८

 का  कोई  उपबन्ध  इस  उप-धारा  के  अन्तरगत  पूंजीगत  लाभ
 नामक  शीष

 के
 अधीन

 भारित  प्राय  पर  लागू  नहीं  होगा
 ।

 व्याख्या
 शंका  दूर  करने  के  लिये  vag  द्वारा  घोषित  किया  जाता  है  कि  इस  BI-ATRAT

 के
 अन्तत  पूंजीगत  लाभ  नामक  शीष  के  अधीन  भारित  राय  इस  अधिनियम

 के  प्रयोजनों  से

 भ्रल्पावधि  पूंजीगत  परिसम्पत्  से  भिन्न  पूजी  परि सम्पत्  से  सम्बन्धित  पूंजीगत  लाभ  के  रूप  में

 समझी  जायेगी ॥

 (3)  जब  कोई  भ्रंश  जिनके  सम्बन्ध में  करदाता  पर  उप-धारा  (२)  के
 श्रन्तगंत  पूंजीगत

 लाभ
 नामक  शीष

 के  अधीन  राय-कर
 लगाया  जाना  उस  द्वारा उस  उप-धारा  में  उल्लिखित

 ३०  दिन
 की

 अवधि
 की  समाप्ति से  पहले  करदाता  द्वारा  हस्तान्तरित  किये  जाएं तो  ऐसे  हस्तान्तरण

 से
 उत्पन्न

 लाभ  या  मुनाफा  उसकी  कुल  राय  में  शामिल  नहीं  किया  जायेगा
 ।

 (४)  परन्तु  पप-धारा  (३)  में  भ्र न्य था  उपबन्ध  है  न  होने  पर  उप-घारा  (२)  के  किसी

 उपबन्ध  को  वास्तव  में  तृप्त  समझा  जायेगा  ी

 (२)  पृष्ठ १०,  पंक्ति २९  से  )  wea  निकाल  दिया

 जाये  |
 (२००)

 श्री मी  ०
 रु०  :  मे  अपना  संशोधन  संख्या  १०६  प्रस्तुत  करता  हु

 श्री  व०  नाम  गांधी  :  में  संशोधन  संख्या  qVX&,  १३०  दौर  १३१  प्रस्तुत  करता

 हूं  ।

 बोनस  शेयरों  पर  कर  लगाने  का  कोई  औचित्य  नहीं  इस  मामले  में  पूंजी  लाभ  ऐसा

 नहीं  होगा  कि  उसे  age  किया  जा  सके  ।  आखिर  कराधान  के  कुछ  स्वीकृत  सिंद्धान्त  हैं  तौर

 अप्राप्त  लाभ  पर  कर  नहीं  लगता  है  ।  यहं  एक  मूल  सिद्धान्त  की  बात॑  हैਂ Me

 किसी  कम्पनी  की
 सम-पूंजी  gaara  को  दिये  गये  शेयर  कौर  कम्पनी  द्वारा  देय

 संचित  को  सिला  कर  बनती  यदि  देय  संचित  ole  में  से  श्रंाधारियों  को  बोनस  aa

 के  रूप  में  कोई  भाग  दे  दिया  जाता  तो  इससे  उस  कम्पनी  की  सम  पूंजी  में  कोई  परिवर्तन  नहीं

 होता  इस  नये कर  का  कोई  आधार  नहीं  है
 ।

 बोनस  शेयरों  पर  कर  लगाने  के  प्रश्न  पर  पहले  बहुत  विख्यात
 लोगों  ने  विचार  किया  है

 यता जैसे  डा०  जॉन  मथाई  की  अध्यक्षता
 में  वष॑  q&ue  में  कराधान  चन्दा  @

 a  fafa  ने  भी  इस  पर

 विचार  किया  भर  उसने  इस  विचार  का  समर्थन  नहीं  किया  ।
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 हमें  पता है  कि
 सर्वोच्च  न्यायालय  का  यह  fart  इस  निगम

 से  भी
 इस  मामले  में

 वित्त  मंत्री  द्वारा  कहीं  गई  बात  का  पुत्र  समर्थन  नहीं  होता  |

 अतः  म  भ्र पने  संशोधनों  द्वारा  सुझाव  हूं
 कि  बोनस  शेयर  पर  तभी  कर  लगाया  जाये

 जब  इनको  व्यक्तियों  द्वारा  वास्तव  में  हस्तान्तरित  किया  जाये
 अर्थात कज

 जब  इनसे  वास्तव  में  कोई

 लाभ  हो  ।

 श्री  मी०  रु०  मसानी  :  अध्यक्ष  बोनस  शेयरों  पर  प्रस्तावित  पर  करन-विधान

 के  इतिहास
 में  श्रभूतप्रुव  घटना  है  ।  यह  अच्छा  हैं  कि  इसे  भूतलक्षी  प्रभाव  से  लगू  नहीं  किया

 जायेगा  |

 qq  qeXy  में  कराधान  जांच  समिति  जिसके  अध्यक्ष  डा०  मथाई  थे  म्रौॉर  इसमें

 श्री  बैकुण्ठ  लाल  मेहता  शर  डा०  बी०  Ho  ito  वी०  राव  जैसे  विख्यात  व्यक्ति  इस

 प्रस्ताव  पर  विचार  करके  इसे  ग्रत्वीकार  कर  दिया  था  ।  mate  ने  एकमत  से  यह  सिफारिश

 की  थी  कि  बोनस  दायरों  पर  कर  न  लगाया  जाये  क्योंकि  बोनस  दायर  लेने  वाले  अंगारियों  को

 वास्तव  में  कोई  श्रीमती  नहीं  मिल  जाती  ।  वास्तव  में  बोनस  शेयर  को  देयर  की  संज्ञा  गलत

 दी  गई  है  ।  meq  देशों  में  इसको  बोनस  देयर  नहीं  कहा  जाता  बल्कि  sal  ar  विभाजन

 श्राफ  कहा  जाता  इसमें  बोनस  कुछ  भी  नहीं  होता  इससे  मनुष्य

 की  पूंजी  भीਂ  नहीं  बढ़ती  ।  होता  केवल  यह  है  कि  एक  शेयर  की  बजाय  दो  या  तीन  कायर  होते

 पता  नहीं  कि  कराधान  जांच  अयोग  की  सिफारिशों  की  सरकार  अवहेलना  क्यों  कर  रही
 >
 o  |

 वास्तव  में  शेयरों  की  den  अधिक  होते  से  इसक  मूल्य  कम  हो  तथा-कथित

 बोनस  दायर  जारी किये  जाने  के  बाद  मंडी  में  दाम  गिर  जाते  हैं  ।

 बने  एण्ड  कम्पनी  ने  २७  १९६३  को  एक  शेयर  पर  बात  शेयर

 इस  बोन  बेपर  के  दिये  जाने  से  पहले  उन  के  एक  शेयर  का  मूल्य  ६९८  रुपे  था  ऑर  अराज

 बोनस  बोयर  जारी  किये  जाने के  बाद  उसका  मूल्य  एकदम  गिर  कर  ३३०  रुपये  रहे  गया  |

 दुसरे  दादों  Harada  हानि हुई
 ।  इसके  एक  महीने  बाद

 इसका  मूल्य
 श्र  भी  गिर

 गया  शरर  यह  ३१३  रुपये  ही  रह  गया  |  इस  विवान  कर  परिणाम  यहं  होगा  कि

 उतकों  इस  हानि पर  कर  पड़ेगा  कौर  इस  प्रकार  उतकों  ate  हानि  होगी  ।

 इण्डियन  महराष्ट्र  इण्डियन  Tez,  कीन  एण्ड  विलियन

 की  भी  यहीਂ  स्थिति  है  ।  केवल  न्यू  इण्डिया  इन्डस्ट्रीज  के  बारे में  थोड़ा  सा  लाभ  हुआ  |  अब

 कोई  भी  कम्पनी  बोनस  शेयर  जारी  नहीं  करेगी  ।  वास्तव में  उद्योग  ने  यह  सुविधा  दी  थी

 जो  वापस  लीजा रही  है  ।  यह  बिना  किसी  पूंजी  लाभ  के ग्रशाधारीਂ  पर  ख्याली  लाभ  के

 लिये  कर  लगाना  ।  खयाली  लाभ  पर  लोगों पर  कर  लगाना  अनुचित  हे  अच्छा

 |
 |

 — rue  हैं
 fe  इसको  केवल  भविष्य  में  लागू  किया  जायेगा  at  भूतलक्षी  प्रभाव  से  नहीं

 श्री  मुरारका  :  संशोधन  संख्या  २००  के  लिये  मैं  वित्त  मंत्री  starts  |  इस  से
 काफीਂ  ग्रा लोच ता  कम  हो  जायेंगी  ।  अब  यह  लोगों  पर  ग्रोवर  कम्पनी  वालों  पर  है  कि  ये
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 बोनस  जारी  करेंया  न  करें  क्योंकि  उन्हें  पता  fe  यदि  वे  बत ते
 pie me  ०५ रनर  जारी  करते  तीं

 उन्हें  कितना कर  देना  पड़ेगा  |  इसलिये  इत  में  कोई  दिक्कत  नहीं  होनी  चाहिये  ।

 यह  कहना  गलत  कि  बोनस  शेयर  पाने  वाले  को  कोई  लाभ  नहीं  होता  ।  यदि

 उनकों  बोनस  देयर  की  बजाय  लाभांश  मिले
 तो  उस

 पर  उन्हें  पूरा प्राय कर देना होगा कर  देना  होगा
 जब

 कि

 उन्हें  बोनस  शेयरों पर  राय-कर  नहीं  देना  पड़ता  ।  इस  में  एक  बात  ae  भी  है  कौर

 वह  यदि  कोई  कम्पनी  परिसमाप्त  हो  जाती  है  तो  बोनस  शेयरों  को  लाभांश  माना  जाता

 है  पौर  उस  समय  उस  रकम  पर  राय-कर  लिया  जाता  है  ।  लेकिन  ऐसा  बहुत  कम  ही

 होता  है  कि  जो  कम्पनी  बोनस  शेयर  जारी  करती  वह  परि समाप्त  हो  aq at  में

 भी  ऐसी  व्यवस्था  है  ।  वहां भी  बोनस  शेयरों  पर  कर  लगता  है  ।

 इस  मेंदोबातें  हैं  तो  कम्पनी  को  कर  देना  पड़ता  जो  बोनस  शेयर  जारी

 करती  है  कौर  दूसरे  व्यक्ति  को  कर  पड़ता है  जो  बोनस  शेयर  लेता  है
 ।

 यह  अच्छा  यदि कर  बोनस  शेयर  पाने  वाले  व्यक्ति पर  ही  लगाया  शौर  कम्पनी

 पर  नहीं  ।  यदि  हम  बोनस  शेयर  जारी  किये  जाने  को  निरुत्साहित  हैं  तो  यहीं  कदम

 | उचित  है

 यह कर  भूतलक्षी  प्रभाव  से  नहीं  लगाया  बल्कि  भविष्य  में  लगाया  जायेगा  |

 जहां  तक  भविष्य  का  सम्बन्ध  तो यह  कम्पनी  के  लिये  आवश्यक  है  कि  वह  बोनस  शेयर

 जारी  करे  भर
 न

 सरकार
 के  लिये  जरूरी  है  कि  वह  बोनस  शेयर  जारी  करने  की  अनुमति

 यदि  सरकार की  यह
 नीति  है  कि  बोनस  शेयर  जारी  न  तो  वह  ऐसा  उनकी

 अनुमति  न  देकर  कर  सकती  थी  कौर  इस  कानून  की  जरूरत  ही न  पड़ती  ।  लेकिन  वह

 चाहती  है  कि  जो  यह  कर  देना  चाहते  sate  बोनस  शेयर  जारी  करना  वे  ऐसा

 कर  सकें  |  इस  हद  तक  यह  उपबन्ध  ठीक  है  ।

 ava  को  बोनस  शेयर  लेते  समय  पूंजी  लाभ  कर  देना  पड़ता  है  ।  यदि

 कह  एक  वर्ष  बाद  उन  बोनस  शेयरों  को  बेच  देता  है  रौ  इस  प्रकार  उसको  हानि  होती  हैं

 तो  कया  उस  हानि  को  उसे  नियमित  राय  से  पुरा  करने  जायेगा  अथवा  उसको  पूंजी

 जवानी  समझा  जायेगा  ?
 मंत्री  महोदय  इस  बात को  स्पष्ट

 पूंजी  लाभ  कर  वसूल  करते  समय  सरकार  को  कुछ  हुंद  तक  मूल  दायरों  के  मूल्य  में  कमी  को

 भी  ध्यान  में  रखना  चाहिये  ।

 यदि  सरकार
 की  यह  नीति  हैकि  कम्पनियों

 में  घन  लाभ  रहे  वहू  केवल  बोनस  दायरों

 की  अनुमति  दे  कर  ही  हो  सकता  हैं  ।  यदि  वे  बोनस  शेयरों  की  भी  इजाजत  नहीं

 देंगे  तो  कोई  निगमित  क्षेत्र में  धन  क्यों  लगायेगा  ?  घन  लगाने  कुछ  प्राप्ति  की  आर्शी

 करता है

 थी
 हिम्मत  (  जैसा  बताया  गया  है  बोनस  करियर  जारी  करने

 के
 बाद  मूल्य  शेयरों  के  मूल्य  कम  हो  जाति  उपबन्ध  य  ि

 =f
 है  कि  इसके  जारी  किये  जाने  के

 इकतीसवें  दिन  के  मूल्य  पर  कर  लिया  star  यदि  मूल  शेयरों  के  मूष  में  कमी  को  भी

 ध्यान  में रखा
 जाये  तोश्रच्छा  होंगा  ।
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 वर्तमान  व्यवस्था  ठीक  कि  बोनस  दायरों पर  बिक्री  के  समय  कर  लिया  जायेगा

 क्योंकि  तब  मूल  शेयरों  शौर  बोनस  शेयरों  के  बीच  मूल्यों  का  समायोजन  किया  जायेगा
 |

 को  उ०  स०  त्रिवेदी  ):  मैं  इस  विधेयक  संशोधन का
 विरोध

 करता
 बोनस

 शेयर  उन  लोगों  के  लिये  एक  झाकषंण  है  जो  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  धन  लगाना  चाहते  हैं  ।
 इस

 संशोधन  से  लोगों  को  अंशपूँजी  में  धन  लगाकर  जो  थोड़ा  सा  लाभ  होता  वहू  सरकार  इनको

 | नहीं  होने  देना  चाहती

 बोनस  शेयरों
 से  पूंजी  में  कोई  वृद्धि  नहीं  होगी  बल्कि  मूल  दायरों के  मूल्य  गिर  जायेंगे

 बाजार  भाव  ही #* गरपूर्ज [र  लाभ  मान  कर  उस  पर  कर  लिया  इस  कराधान  के

 स्वरूप  जनता  की  पूंजी  कम  ही  होगी  सरकार  का  इरादा  यह  लगता  2,  कि  प्  कुछ  मेरा

 वह  तो  मेरा  है  dar  जोझ्ापका  है  उस  में  मुझे  भी  हिस्सा दो  ।  सरकार के  लिये  ऐसी

 बात  शोभा  नहीं  देती ।

 इसका  कई  बड़े  लोगों पर  असर  नहीं  पड़ेगा  लेकिन  छोटे  लोगों पर  ही  wax

 अर  कर  के  मामले में  भी  इस  में  कठिनाइयां  पैदा  होंगी  |

 इन  परिस्थितियों  में  यही  अच्छा  होगा  कि  यह  विधान  न  बनाया  जाये

 श्री  प्रभात कार  :  इस  बारे में  वित्त  मंत्री  ठीक  ही  व्यवस्था कर  रहे
 क्योंकि

 बोनस  शेयर

 जारी  होने  पर
 अंशधारियों  को  हानि  होती  है  wk  जब  कम्पनियां  बोनस  शेयर  जारी  ही  नहीं

 करेंगी  तो  कम  से  कम  भ्रंश वा रियों  को  तो  हानि  नहीं  होगी  ।  अब जो  भी  कम्पनी  बोनस  शेयर

 जारी  करेगी  वहू  काफी  सोच  समझकर  ही  ऐसा  कदम  उठायेगी  शौर  इसलिये  यहां  निर्णय  करना

 कम्पनी  पर  होगा  कि  वह  बोनस  शेयर  जारी  करे  या  न  करे  पहले  से  जाने  बिना

 को  शअ्रनावक्यक  रूप से  कोई  कर  नहीं  देना  पड़ेगा  ।  यदि  लाभांश  बढ़ा  दिया  जाये

 तो  भी  उनको कर  पड़ेगा  ।
 इसके  बजाय  वे  बोनस  शेयर  जारी  करते  अत: इस में इस  में

 | सरकार  कोई  गलत  नहीं  कर  रहीਂ  है

 मैं  समझता  हूं  कि  संशोधन  संख्या  २००  को  स्वीकार  किया  जाये  क्यों कि  इस  से  स्थिति  स्पष्ट

 हो  जाती  है  |

 श्री  ति०  ao  कृष्णमाचारी  :  मैंने  आंख  कूदकर कर  तथ्यों  को  जाने  कर  यहाँ  प्रस्ताव

 नहीं  रखे  हैं
 |

 संयुक्त  स्कन्ध  संवादों  शर  आयकर  अ्रधिकारियों  के  बीच  एक  खींचा-तानी

 है  ।  पूजी  लाभ  कर  से  प्रति  अनेक  गैर-सरकारी  सीमित  कम्पनियां  परि  समाप्त  हो  ती  थीं  कौर

 झास्तियां  भ्रंश धारियों  में  बांट  दी  जाती  थीं  ।  कौर  फिर  नये  सिरे  से  कम्पनियां  बन  जाती  थीं  ।

 रुपया  संचित  निधि  में  डाल  दिया  जाता  था  are  फिर  कम्पनी  परिसमाप्त  हो  जाती

 थी  |

 यदि  धन सं  चित  निधि  में  न  डाला  जाये  हिसार  लाभांश  के  रूप  में  दिया  जाये  तो  फिर  लाभांश

 पर  कर  लगेगा  |  धनी  व्यक्ति  से  अधिक  कर  मिलेगा  ।.
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 इसका  छोटे  व्यक्तियों  पर  असर  पड़ेगा  नहीं  क्योंकि  उसको  कोई  पूंजी  लाभ  होता  हैं  प्रौढ़

 उसकी  प्राय  १०,०००  रुपये  नहीं  है  तो  उस  पर  असर  नहीं  पड़ेगा  |

 ऐसा  नहीं  है  कि  भविष्य  में  बोनस  शेयर  जारी  नहीं  किये  जायेंगे  ।  बोनस  ५

 तो  जारी  होंगे  लेकिन  इस  में  रावण  शादी  नहीं  होगा  शौर  हानि  भी  अ्रधिक

 नहीं  होगी  ।

 यह  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  इस  से  कोई  बड़ी  हासि  होगी  क्योंकि  जिस  समय  ag

 घोषणा  की  जाती  है  कि  बोनस  शेयर  जारी  किये  शेयरों
 के  मूल्य  बढ़  जाते  बोनस

 शयर  जारी  होने के  बाद  शेयरों  के  मूल्य  गिर  जाते
 हैं

 ।
 स्थिति

 बराबर  हो  जाती  है  ।

 व्यवस्था  इसप्रकार  की  जायेगी  कि  लोगों  पर  बहुत  थोड़ा  भार  पड़े
 ।

 भारत  में  कम्पनियां  ऐसी  हैं  जो  बड़ी  होशियार  हैं  और  अपनी  हालांकि  से  नाम  बदल
 ee

 बदल  कर  काम  करती  हैंश्नौर  करों  की  चोरी  करती  S  नलों  पकड़  कर  कर

 कारियों  के  लिये  भी  झ्रासान  नहीं  हैं  ।  यदि  उनको  पकड़ा  जा  सके  तो  सरकार  को  ४०

 करोड़  रुपये  की  श्र  राय हो  सकती  है  |

 दायर  प्रीमियम  खाते  पर  जारी  सभी  बोनस  को  हम  नेट  देदी  है  ।  भविष्य  में  बोयर

 प्रीमियम  खाते  पर  कम्पनी  द्वारा  जारी  fea  गये  बेनस पर  कोई  कर  नहीं  लगेगा  |  कर  केवल

 नियमित  रूप  से
 जारी  किये  गये  बोनस  जो  कि  पूंजी  लाभ  लगेगा  ।

 संशोधन  संख्या  २००  द्वारा  प्रस्तावित  नयी  योजना  से  मध्यम  तथा  निम्न  वर्ग  के

 पूजी  लाभ  पर  कर  पहले  से  कम  लगेगा  ।  पूंजी  लाभ  को  wa  में  शामिल  करने  wie  फिर  द
 3

 ।  दीर्घकालीन निकाल  कर  पूजी  लाभ  पर  कर  लगाने  की  हूं टा  दी  गयी  ह

 पूजी  लाभ  को  शामिल  नहीं  जायेगा  झर  हम  राय  पर  कर  की  प्रतिशतता  लेंगे  पौर  फिर

 यहूपूंजी  लाभ  पर  लगाया  जायेगा  जोकि  से  कम  १४  प्ररित  शरार  yooo  रूपये पर  होगा

 इस  संशोधन  से  लोगों  को  लाभ  ही  होगा  ।  थोड़ी  अय  वालों  को  कछ  नहीं  देना  होगा  ।

 मुहिम  राय  वालों  को  १४ प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  देना  पड़ेगा  |

 इस  विधेयक  के  लागू  किये  जाने  के  बाद  भी  बोनस  शेयरों  के  लिये  आवेदन  पत्र  मिले  हैं। यदि

 चाहें  तो  जारी  कर  सकते  हम  मैनेजिंग  एजेन्सी  कम्पनियों  के  बोनस  शेयरों  की  अनुमति

 नहीं  देंगे  क्योंकि  इए  में  करापवंचन  स्पष्ट
 ad
 ट  |  यहँ  छोटी  स  फर्म  होती  हैं

 जिसमें  कुछ ही  लोग  रहते

 इस  वर्तमान  विधान
 से  किसी  कम्पनी  के  परि समाप्त  हो  जाने  पर  धन  पाने  वाले  को  समूची

 रकम  पर  करेगा  होता  चाहे  वह पूंजी  ही  हो  ।  निस्संदेह  एक  भ्रांत  राय  वाले

 व्यक्ति  को  इससे  काफी  क्षति  होगी  ।  लेकिन  इस  समय
 मैं  इसमें  संशोधन  नहीं  कर

 सकता  ।  इसके  लिए  पृथक  से  नई  धारा  जोड़ना  पड़ेगी  ।  जहां  सरकारी  नीति  के  कारण

 ai  चि नियोजक  को  किसी  प्रकार  को  लाभ कोई  कम्पनी  परि समाप्त  होती  टि
 मिलना  चाहिये  ।

 मैं  कोई
 भी  संशोधन  स्वीकार  नहीं  कर  सकता  ।
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 श्रेय  महोदय  :  प्रश्न  यह  हैं  कि  :

 (१)  पृष्ठ  १०,  पंक्ति  १४  से  २४  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  रखा

 “(2)  Notwithstanding  anything  contained  in  sub-section  (i),  every  equity
 shareholder  to  whom  any  shares  are  allotted  by  the  company  by  way  of  bonus

 shall,  unless  such  shares  are  issued  wholly  out  of  the  share  premium  account,

 be  chargeable  to  income-tax  under  the  head  gainsਂ  in  respect  of  such

 date shares  on  an  amount  equal  to  the  fair  market  value  of  such  shares  on  the

 next  following  the  expiry  of  the  period  of  thirty  days  from  the  date  of  such  allot-

 ment  and  such  amount  shall  be  deemed  to  be  the  income  of  the  previous  year
 in  which  the  date  next  following  the  aforesaid  period  of  thirty  days  falls

 Provided  that  income  tax  shall  not  be  chargeable  under  this  sub-section  if

 such  shares  are  included  in  the  stock-in-trade  of  the  assessee  or  if  such

 shares  were  allotted  before  the  1st  day  of  April,  1964  :

 Provided  further  that  nothing  contained  in  section  48  shall  apply  to  the

 income  chargeable  under  the  head  gainsਂ  under  this  sub-

 section.

 Explanation.—For  the  removal  of  doubts,  it  is  hereby  declared  that  income

 chargeable  under  the  head  gainsਂ  under  this  sub-section  shall,  for  the

 purposes  of  this  Act,  be  treated  as  capital  gains  relating  to  capital  assets  other

 than  short-term  capital  assets.

 (3)  Where  any  shares  in  respect  of  which  an  assessee  is  chargeable  to  income
 tax  under  the  head  ‘‘Capital  gains’’  under  sub-section  (2)  are  transferred  by  him
 before  the  expiry  of  the  period  of  thirty  days  referred  to  in  that  sub-section,  any
 profits  or  gains  arising  from  such  transfer  shall  not  be  included  in  his  total

 income.

 (4)  Save  as  otherwise  provided  in  sub-section  (3),  nothing  contained  in
 sub-section  (2)  shall  be  deemed  toਂ

 (२)  उपधारा  (2  में  कोई  अन्य  उपबंध  होने  पर  भी  हर  सामान्य  अंशधारी  जिसे  बोनस

 के  रूप  में  कम्पनी  ने  कोई  त्र  दिये  जब  तक  ऐसे  सारे  aw  शेयर  प्रीमियम  खाते  में  से  जारी  न  किये

 गये  पूंजीगत  लाभ  नामक  शीर्षक  के  ग्रन्तगंतਂ  we  नियत  करने  की  तिथि  से  ३०  दिन  की  अवधि

 की  समाप्ति  पर  अ्रगले  दिन  ऐसे  भ्रंश ों
 के  उचित  बाजार  मूल्य  के  बराबर  रकम  पर  अंशों  के  सम्बंध  में

 राय  कर  देता  होगा  कौर  एसी  रकम  उस  पहले  हर्ष  की  ara  समझी  जायेगी  जिसमें  ३०  दिन  की

 उक्त  mata  के
 बाद  का  वह  दिन  रखता  हो  ॥

 परन्तु  यह  ग्राहक  इक  उप-घारा  के  ग्रत्तगत  नहीं  लगाया  यदि  ऐसे  यश  करदाता

 के  व्यापार-गत  माल  में  शामिल  हो  या  यदि  ऐसे  भ्रंश  १  qeev  से  पहले  नियत  किये  गये

 हों  ।

 परन्तु  इसके  साथ  ही  धारा  ४८  का  कोई  उपबंध  इस  उपधारा  के  श्रन्तगंत  पूंजीगत  लभ  नामक

 शीर्ष  के  श्रधोन  भारित  राय  पर  लागू  नहीं  होगा  ।

 ब्या थ्या  :  शंकाएं  दूर  करने  के  लिये  एतद्  द्वारा  घोषित  किया  जाता  है  कि  इस  उपधारा  के
 श्नन्तर्गत  यूं  जीगत  लाभ  नामक  शीर्षक  के  ग्रोथ  भारित  are  इस  अधिनियम  के  प्रयोजनों  सेਂ

 वधि  पूंजीगत  परि सम्पत  से  भिन्न  पु  जीगत  परि सम्पत  से  सम्बंधित  पु  जगत  लाभ  के  रूप  में  समझी
 जायेगी  ।

 VOY
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 (३)  जब  कोई  भ्रंश  जिनके  सम्बंध  में  करदाता  पर  उपधारा  २  के  श्रन्तगंत  पूंजीगत  लाभ

 नामक  शिक्षक  के  भ्रमित  प्राय-कर  लगाया  जाना  उस  द्वारा  उस  उपधारा  में  अलखित  ३०  दिन

 की  sate  की  समाप्ति  से  पहल  करदाता  द्वारा  हस्तान्तरित  किये  जाएं  तो  एसे  हस्तान्तरण  से  उत्पन्न

 लाभ  या  मुनाफ़ा  उसकी  कुल  श्राय  में  शामिल  नहीं  किया  जायेगा  ।

 (४)  परन्तु  उपघारा  (३)  में  wera  उपबंध  न  होने  पर  उपधारा  (2)  के  वीसी  उपबंध

 को  वास्तव  में  लुप्त  समझा  जायेगा  |

 का  लोप  किया  जाये  ।  (२००) (२)  पृष्ठ  १०,  पंक्ति  २९

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 ॥

 The  motion  was  adopted.

 संशोधन  संख्या  १०६  शौर  22a a से  १३१,  सभा की
 से  वापिस  लिये  गये  ।

 Amendments  No.  106  and  129  to  131  were,  Ly  leave,  withdrawn.

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रश्न  यह  है  :

 खंड  १२,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 The  motion  was  adopted.

 खंड  22, AattaT  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया गया  |

 Clause  12,  as  amended,  was  added  to  the  Bill.

 श्री  alo  | (५  मसानी  :  मैं  संशोधन  संख्या  १०७
 प्रस्तुत  करता  हूं

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  ।

 महोदय  पीठासीन  हुए  ]

 [  MR.  DEPUTY=SPEAKER  77  the  Chair]

 खण्ड  १४  में  यह  स्पष्ट  नहीं  है  कि  पूंजी  के  पुनर्गठन  पर  केवल  हस्तान्तरण  से  पूंजी  लाभ  कर

 का  उत्तरदायित्व  बन  जाता  हैं  ।

 श्री  हिम्मतसिहका  :  मैं  संशोधन  संख्या  १३२  प्रस्तुत  करता हूं  ।  श्राय  की  अघिनियम  की

 धारा  '४€  के  ग्रन्तगंत  ५०  वर्ष  पहले  प्राप्त  की  गयी  आस्तियों  को  यदि  अरब  वसीयत  द्वारा  या  उपहार

 द्वारा  हस्तांतरित  किया  जाता  है  तो  उस  पर  वर्तमान  मूल्य  के  अनुसार  उपहार  कर  अथवा  सम्पदा

 शुल्क  देना  होगा  ।  मत  मैं  यह  महसूस  करता  हुं  कि  काफी  समय  बाद  जो  व्यक्ति  उपहार  अथवा

 वसीयत  द्वारा  आस्तियां  प्राप्त  करता  है  कौर  जिस  पर  वर्तमान  मूल्य  के  अनुसार  कर  AMAT  जा  रहा

 है  वह  राम  होनी  वह  चाहिये  जिस  पर  सरका र  को  सम्पदा  शुल्क  अथवा  उपहार  कर  दिया  है  ।

 वित्त  मंत्री  को  मेरा  संशोधन  स्वीकार  करना  चाहिये  ।

 पी  ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  हम  किसी  भी  संशोधन  को  स्वीकार  नहीं  कर  सकते  क्योंकि

 हमें  पता  नहीं  है  कि  इसका  क्या  असर  होगा  ।
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 उप  प्र्  महोदय  ढारा  AM  TT  संख्या  १०७  श्र  १३२  मतदान  के  लिए

 रखे  गए  रोक  ग्रत्वीकृत  हुए  ।

 The  amendments  Nos.  107  and  132  were  put  and  negatived.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  खंड  १३  पर  कोई  संशोधन  नहीं  है  ।

 स  p=  of श्री  मो०  रु०  मानी  :  इस  खंड  का  उद्देश्य  यह  है  कि  जब  किसी  परिसंपत्ति  का  ह  ६  ५  HTC

 हो  तो  उसके  हस्तान्तरण  का  मूल्य  बाजार  मूल्य  से  १५  प्रतिशत  कम  होने  पर  कर  अधिकारी  उस  पर

 बाजार  अल्प  के  आधार  पर  कर  लगा  सकेंगे  |
 2

 इत  पर  बहुत  ती  आपत्तियां  हैं  जैसे  एक  यह  है  कि  कुछ  साझीदारी  की  फर्मों  की  सद्भावना

 का  मूल्य  ग्राम  से  ४०,  go  वर्ष  पहले  निर्धारित  की  गई  थी  ।  श्री  किसी  साझीदार  की  मृत्यु  या  तन्य

 कारण  से  qftaretia  का  हस्तांतरण  करने  पर  पव  करार  के  श्रतुसार  मूल्य  चुकाना  होगा  |  उनका

 निजी  काम  है  पौर  कर  अधिकारी  को  उस  पर  आपत्ति  नहीं  होनी  चाहिये  ।

 इसी  प्रकार  हक सफ़ा  कौर  ग्रुप  प्रकार  के  ae  कारों  से  किसी  के  पास  qrcaqear eg  हो  तो  उ  सके

 हस्तातंरण  से  बहुत  पहले  उसके  मूल्य  के  बारे  में  करार  होता  उस  पर  भी  बाजार  मूल्य  के

 उधार पर
 कर  नहीं  लगना  चाहिये  ।

 हस्तातंरण  दो  प्रहार  के  होते  हैं  ।  एक  सामान्य  रोक  दूसरे  ऐसे  जिन  में  कर  ग्र पव चन वन  का  प्रयत्न

 किया  जाता  है  ।  दूसरे  प्रकार  के  हस्तांतरण  के  लिए  तो  उपचार  होना  चाहिये  परन्तु  इस  खण्ड  का

 प्रभाव  सामान्य  विनिमय  पर  पड़ेगा  |

 को  जीत  कृष् गवा चारों  :  मेरे  माननीय  मित्र  ने  अतिवादी  मामले  को  दिया है  ।  इस  संशोधन

 का  संबंध  नित्य  tia  के  विनिमय  से  है  जिसमें  लोग  वास्तविक  मूल्य  से  कम  राशि  दिखाते  हैं  ।  उदाहरण

 के  लिए  महान  या  जोन  को  रजिस्ट्री  के  शुल्क  से  बचने  के  लिए  उसका  मूल्य  कम  दिखाया  जाता  है

 कौर  सरकर  पता  नहीं  लगा  सतो  कि  क्या  मूल्य  चुकाया  गधा  है  ।  प्रयोजन  यह  है  कि  रजिस्ट्री

 शुल्क  से  बचने  वले  व्यक्ति  से  यह  कर  बाजार  भाव  के  आघार  पर  वसूल  किया  जा  सके  |  इस  का

 प्रभाव  साझेदारी  को  फर्मो  wife  पर  नहीं  पड़ेगा  ।  शर्त  मैं  श्री  मसानी  की  बात  नहीं  समझ  सका  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  १३  विधेयक  का  aa

 ' प्रस्ताव  स्वीकृत
 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  १३  कि विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 Clause  13  was  added  to  the  Bill.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  खण्ड  १४  पर  एक  सरकारी  संशोधन  है  ।

 संशोधन  कया  गया

 Amendment  made

 पृष्ठ  ११,  पंक्ति  ७  से  १३  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  रखा  जाए  ।

 (iv)  Where  the  capital  asset,  being  a  share  of  a  company,  was  allotteg to  the  assessee  by  way  of  bonus  and  the  assessee  is  chargeable  to  income-tax

 उ
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 under  the  head  gainsਂ  in  respect  of  such  share  under  sub-section  2

 of  section  45  and  such  asset  is  transferred  after  the  expiry  of  thirty  days  referred

 to  in  that  sub-section,  means  the  fair  market  value  of  the  asset  on  that  date

 next  following  the  expiry  of  the  said  thirty  days.’

 [  (४)  जहां  पूंजीगत  परिसंपत्ति  किसी  समवाय  का  भ्रंश  हो  तौर  करदाता  को  बोनस  के  रूप

 में
 दी  गई  होकर  करदाता  पर  घारा

 wy  की  उपधारा (२)  के
 प्रत्तगंत

 ऐसे  वंश  के  सम्बंध  में
 लाभਂ  के  ग्रन्तगंत  प्राय  कर  लगता  हो  कौर  ऐसी  परिसंपत्ति  उक्त  उपधारा  में  उल्लिखित  ३०  दिन

 की  aaa  के  बाद  उस  परिसंपत्ति  का  हस्तांतरण  कर  दिया  जाए  तो  उक्त  ३०  दिन  की  ग्रन्थि  के

 बाद  की  तिथि  को  उस  परिसंपत्ति  के  बाजार  मूल्य  को  दिया  जायेगा  ।  (२७) ]

 [at  ति०  तक  कृष्णमाचारी  ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न यह  है  :

 कि  खंड़  १४  संशोधित  रूप  विधेयक  का  aa  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ददा  ।

 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  १४,  संशोधित  रूप  में  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 Clause  14,  as  amended  was  added  to  the  Bill.

 खण्ड  १४५  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया ।

 Clause  15  was  added  to  the  Bill.

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  हम  श्री  खण्ड  १६  को लेंगे  ।

 श्री  काशी  राम  गुप्त  :  मैं  अरपना  संशोधन संख्या  १०८  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 मेरा  संशोधन  साधारण  है  ।  व्यापारी  लोग  श्रपनी  तिजोरियों  में  अपने  परिवार  के  जेवर  रखते

 हूँ  जिनका  उल्लेख  ये  पुस्तकों  में  नहीं  करते  |  उसका  लेखा  जोखा  ये  नहीं  दे  सकते  ।  इस  संशोधन  को

 स्वीकार  न  किया  गया  तो  व्यापारियों  को  अ्रनावंश्यक  रूप  से  डराया  धमकाया  जाएगा  |  माननीय

 मंत्री  से  निवेदन  है  कि  वे  मेरा  संशोधन  स्वीकार  कर  लें  ।

 श्री  बड़  :  मैं  इस  संशोधन  का  समधन  हूं  क्योंकि  इस  धारा  के  भ्रस्तगंत  आयकर  आधिकारी

 को  एसे  अधिकार  दिये  जा
 रहे  हैं जिनसे  वह  लोगों  को  डरा  धमका  सकता  है  ।  जब  लेखा  पुस्तकों  में

 प्रा भूषणों  का  उल्लेख  नहीं  होगा  जैसा  कि  होता  है  वो  प्रतिकारी  जेवरों  का  कैसे  पता  लगायेगा

 और
 फिर  किसी  व्यक्ति  को  यह  स्पष्टीकरण  देने  पर  कि  आभूषण  उसकी  पत्नी  या  अन्य  किसी  रिश्तेदार

 के  हैं  प्राधिकारी  को  उसे  संतोषजनक  या  संतोषजनक  मानने  का  श्रधघिकार  है  ।  माननीय  मंत्री  से

 निवेदन  है  कि  वे  इस  संशोधन  को  स्वीकार  कर  लें  ।

 श्री  उ०  मू०  त्रिवेदी  :  वित्त  विधेयक  में  पता  नहीं  कैसे  एसा  उपबंध  रख  दिया

 गया  है  क्योंकि  यह  वास्तविक  निधि  का  अंग  है  ।  मैं  भले  ही  लेखा  जोखा  रखता  किन्तु  मैंने  कभी

 भी  पत्नी  ate  बच्चों  के  जेवरों  को  पुस्तकों  में  नहीं  लिखा  ।  यदि  आयकर  अधिकारी  २०  या  ३०  वर्ष

 बाद  मेरी  सम्पत्ति  का  कर  निर्धारण  करें  तो  मैं  क्या  स्पष्टीकरण  दूंगा  ।  जेवर  केवल  व्यापारियों  के

 पास  तो  नहीं  होते  ।  विधेयक  में  कहा  गया
 है

 कि  यदि  कोई  स्पष्टीकरण
 न

 दे  सके  तो  वे  जेवर  शादी  उस
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 की  उस  वर्ष  की  राय  समझी  जायेगी  ।  फिर  यह  भी  संभव  है  कि  जो  र  Gteim  रता  दिया  जाए  उसे

 कर  अधिकारी  संतोषजनक  न  समझें  |  मैं  तो  इस  उपबंध  को  समझ  नहीं  सका  |

 सरोजिनी  महिषी  पीठासीन  हुई  ।

 [DR.  SAROJINI  MaHISsHI  in  the  Chair.]

 इससे  केवल  गड़बड़  ही  नहीं  पैदा  होगी  बल्कि  अधिकारी  लोंगों  को  डरा  धमका  कर  पैसा  TS

 सकते  हैं  ।  कहीं  से  भी  पता  लगने  पर  कि  अमुक  व्यतीत  के  पास  आभूषण  हैं  अधिकारी  उसे  त्रस्त  र

 आतंकित  करने  लगेंगे  ।  यह  उपयुक्त  होगा  कि  खंड  १६  को  विधेयक  से  निकाल  दिया  जाए  ॥

 श्री  दीवानी  राव  दां  ०  देशमुख  :  इस  उपबंध  के  लिए  मैं  वित्त  मंत्री  को  बधाई  देता  हूं  क्योंकि

 इससे  काले  बाजार  के  कुछ  धन  पर  तो  कर  लगाया  जा  सकेगा  |  लोगों  को  कुछ  अ्रसूविधा  तो

 किन्तु  वह  alae  है  ।  इस  उपबंध  को  अधिक  सख्ती  से  लागू  करना  चाहिये  |

 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  श्री  त्रिवेदी  को  समस्या  इस  ढंग  से  प्रस्तुत  करने  का  ढंग  जाता

 है  जेसे  कोई  भूत  उपस्थित  हो  रहा  हो  |  इस  उपबंध  का  सम्बंध  इस  बात  से  है  कि  जो  राय  कर  से  बच

 जाती  है  उस  पर  कर  वसूल  किया  जा  सके  ।  यह  वित्त  विधेयक  का  ही  अंग  हो  सकता  है

 कौर  यदि  इस  प्रकार  का  प्रयत्न  न  किया  जाए  तो  वित्त  मंत्नी  का  ही  कोई  प्रयोजन  नहीं  रह  जाता  |

 यह  कर  मध्यम  वर्ग  के  लिए  नहीं  है  बल्कि  जो  लोग  सम्पत्ति  कर  से  बच  निकलते  हैं  उन्हें  पकड़ा

 जायेगा  |  २५०००  रुपये  तक  के  जेवर  तो  कर  से  मुक्त  ही  हैं  उससे  श्रमिक  होने  पर  ही  कर  निर्धारण

 क  प्रश्न  पैदा  होगा  ।

 विरासत  में  मिलने  वाली  सम्पत्ति  के  लिए  सम्पत्ति  कर  निधि  हैं  ।  लोग  झा भूषण  सोने

 के  ada  बना  लेते  हैं  कौर  कह  रेते  है  कि  यह  उन्हें  विरासत  में  मिला  था  इस  विधेयक  से  मध्यम

 को  नुक्सान  नहीं  पहुंचाया  जायेगा  ॥

 श्री  काशी  राम  गुप्त  :  तो  श्राप  यह  क्यों  नहीं  कह  देते  कि  यह  उपबंध  सम्पत्ति  कर  देने
 वालों

 के  सम्बन्ध में  है  ।

 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  मैं  वचन  देता
 हूं  कि  झ्रायकर  विभाग  समय  वर्ग  को  तंग  नहीं  करेगा

 जो  लोग  कर  नहीं  देते  उन्हें  सुचना  दे  कर  ही  करदाताश्रों  की  सूची  में  लाया  जायेगा  ।
 कुछ  एक

 बड़े  लोगों  को  ही  सुविधा  होगी  त्र  उन्हें  दबा  gar  धन  निकालना  पड़ेगा  ।  afaaifeat  को

 प्रकार  के  area  दिये  जा  चुके  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  क्या  माननीय  सदस्य  संशोधन  के  लिए  आग्रह  कर  रहे  हैं  ?.

 श्री  काशी  राम  गुप्त :  जी  हा ं।

 सभापति  महोदय  दारा  संशोधन  संख्या  श्हीद  मतदान  के  लिए  रखा  गया  कौर  कूत  चा  ॥:

 Amendment  No.  108  was  put  and  negatived.

 सभापति  महोदय  प्रदान  यह  है

 खण्ड  १६  विधेयक  का  att  बने  1**
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 प्रस्ताव  स्वीकृत  म्द ु ञ्ा  |

 The  motion  was  adopted.

 खंड  १६  बिक  में  जोड़  दिया  गया

 Clause  16  was  added  to  the  Bill.

 खंड  १७  से  १९  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 Clauses  17  to  19  were  added  to  the  Bill.

 सभापति  महोदय
 :

 प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  २०  विधेयक  का  रंग  बने  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  मुन्ना  t

 The  motion  was  adopted

 खंड  २०  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए

 Clause  20  was  added  to  the  Bill.

 खण्ड  २१  भर  २२  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 Clauses  21  to  22  were  added  to  the  Bill.

 सभापति  महोदय  :  खण्ड  २३  पर  कुछ  सरकारी  संशोधन  हैं  ।

 संशोधन  किए  गए  ।

 (१)  पृष्ठ  १४  पंक्ति  ६  में  (
 8

 का
 लोप  किया  जाए  ।  (३५)

 (२)  पृष्ठ  १४  में  पंक्ति  १०  से  १४  का  लोप  किया  जाए
 ।  (38)

 (३)  पृष्ठ  १४१  क्ति  १४५  में  sub-section’ [  निम्नलिखित

 के  स्थान  पर  such-sectionsਂ  उपधाराएं  ]  दाऊद  रखे  जाएं  (¥o)

 (४)  पृष्ठ  १४  में  पंक्ति  १२  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  रखा  जाए

 operation  of  this  section.

 (4)  Without  prejudice  to  the  provisions  of  section  108  nothing  contained

 in  this  section  shall  apply  to

 (a)  an  Indian  company  whose  business  consists  wholly  or  mainly  in

 the  manufacture  or  processing  of  goods  or  in  mining  or  in  the  gene-
 ration  or  distribution  of  electricity  or  any  other  form  of  power  ;

 (b)  an  Indian  company,  the  value  of  whose  capital  assets  being  machi-

 nery  or  plant  (other  than  office  appliances  or  road  transport  vehi-

 cles),  as  shown  in  its  books  on  the  last  date  of  the  relevant

 previous  year  is  fifty  lakhs  of  rupees  or  more.

 Explanation.—For  the  purposes  of  clause  (a)  of  this  sub-section,  the  business.
 of  a  company  shall  be  deemed  to  consist  mainly  in  the  manufacture  or  prcecessing
 of  goods  or  in  mining  or  in  the  generation  or  distribution  of

 electricity
 or  any
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 other  form  of  power,  if  the  incom2  attributable  to  any  of  the  aforesaid  activities

 ‘included  in  its  total  income  for  the  relevant  previous  year  is  not  less  than  fifty

 one  per  cent.  of  such  total

 घारा  का  प्रवर्तन

 (४)  घारा  १०८  के  उपबंधों  के  विरोध  के  बिना  इस  धारा  का  कोई  उपबंध  निम्नलिखित  पर

 sam  नहीं  होगा
 :--

 कोई  भारतीय  कम्पनी  जिसके  व्यापार  में  पुरे  तौर  पर  या  वस्तुयें  का  निर्माण

 या  तैयारी  या  खनन  अ्रथवा  बिजली  या  किसी  अन्य  प्रकार  की  राशि  का  पैदा  करना

 या  वितरण  शामिल  हो  ;

 कोई  भारतीय  कम्पनी  जिसकी  पु  जगत  परिसम्पत्तियों  जैसे  मशीनें  या  कारखाना

 की  वस्तु ग्र ों  या  परिवहन  की  मोटर  गाड़ियों  के  जो  सम्बंधित

 वर्ष  की  रहती  तिथि  को  उत्तरी  लेखा  पुस्तकों  मैं  ५  लाख  रुपये  या  afra

 व्याख्या  उपधारा  के  खंड  के  प्रयोजन  के  लिए  कम्पनी  के  व्यापार  में  वस्त्रों

 का  निर्माण  या  at  या  बिजली  अ्रथवा  किसी  प्रकाश  की  शक्ति  का

 पैदा  कौर  वितरण  शमिल  मात  जाएगा  यदि  इनमें  से  किसी  कार्य  से  होने

 वाली  राय  जो  सम्बंधित  qa  वर्ष  की  कुल  श्राप  में  शामिल  हो  कुल  ग्राम  के  ५१  प्रतिशत

 से  कम  (४१)

 ति०  त०

 सभापति  महोदय :  श्रदनं  यह  है

 कि  खण्ड  २३,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  aa  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 The  Motion  was  adopted.

 खण्ड  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  |

 lause  23  as  amended  was  added  to  the  bill.

 खण्ड  ware  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए

 ‘Clauses  24  to  27  were  added  to  the  Bill.

 महोदय  पीठासीन  हुए )
 ।

 (Mr.  DEPUTY  SPEAKER  7n  the  chair)

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  खण्ड  २८  पर  कुछ  संशोधन  हैं  ।

 संशोधन  किए  गए  --

 Amendments  made

 (१)  पृष्ठ  १७  में  पंक्ति  ५  से  २६  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  रखा  जाए

 Page  17,  for  lines  5  to  26,  substitute.

 that  where  the  amount  payable  under  sub-clause  (ii)  of  clause

 (b)  is  less  than  the  amount  equal  to  fifteen  per  cent  of  the  net  capital
 gains  in  respect  of  which  tax  is  payable  thereunder  shall  be  fifteen
 per  cent.  of  such  net  capital  gains  ;
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 Provided  further  that  where  the  total  income  does  not  exceed  the  sum
 of  ten  thousand  rupees,  the  amount  payable  under  the  said  sub-clause
 shall  be

 जहां  खण्ड  के  उपखण्ड  (२)  के  अन्तत  दी  जाने  वाली  शुद्ध  पूंजीगत

 लाभ  के  पन्द्रह  प्रतिशत  के  बराबर  हो  तो  उसके  अ्रन्तगंत  पूंजीगत  लाभ  का  कर  उसका

 wae  प्रतिशत  है  |

 परन्तु  इसके  साथ  ही  जहां  कुल  प्राय  दस  हजार  रुपये  से  ग्रसित  न  हो  तो  उक्त  उप  खण्ड  के

 अ्रन्तं त  देय  राशि  शून्य  होंगी  म  (¥¥)

 (२)  पृष्ठ  १६  में  पंक्ति  ३०  से  ४२  तक  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  रखा  जाए  » —— »

 Page  16,  for  lines  30  to  42,  suhstitute—

 the  amount  of  income-tax  and  super-tax  calculated  on  such  part  of
 the  net  capital  gains,  if  any,  relating  to  capital  assets  other  than  short
 term  capital  assets,  as  exceeds  the  sum  of  five

 thousand  rupees—

 (1)  in  the  case  of  capital  gains  relating  to  buildings  or  lands,  or  any
 rights  in  buildings  or  lands,  at  three  fourths  of  the  average  rate
 of  super  tax  respectively,  and

 (2)  in  any  other  case,  at  one  half  of  the  average  rate  of  income  tax  and
 one  half  of  the  average  rate  of  super  tax  respectively,

 averagte  rate  of  income  tax  and  average  rate  of  super  tax  being  computed  for  the

 purpose  of  this  sub-clause  in  the  sa  me  manner  as  for  the
 purpose

 of  sub-clause
 (1)  of  this

 [ (at)  झल् पवि धि  पूंजीगत  परिसम्पत्तियों  से  भिन्न  यदि  कोई  पं  जगत  परिसम्पत्तियों  हों  तो

 उन  से  सम्बंधित  शुद्ध  ae  के  ऐसे  भाग  पर  जो  ५०००  रुपये  से  ग्रीक  गणना  किये

 शय  कर  कौर  ग्रीक की

 (१)  भवनों  या  भूमि  से  सम्बंधित  भवनों  ग्रीवा  भूमि  के  किन्हीं  अ्रधिकारों  से  सम्बंधित

 पु  जगत  लभ  के  मामले  में  श्रीधर  की  नौवत  दर  का  तीन  चौथाई  |

 (२)  किसी  steer  मामले  में  राय  कर  की  औसत  दर  का  बाधा  शौर  प्रति  कर  की  म्रौसत

 दर  का  राधा |

 इस  उदाहरण  के  प्रयोजन  के  लिए  ड्राप  कर  की  ATA  प्रौढ़  अवि  HT  की  ग्रोवर  दर  की  गणना

 की  जाती  है  जैसे  इस  उपखण्ड  के  उपखण्ड  (१)  के  प्रयोजन  के  लिए  की  जाती  है  ।  (२०१)

 (३)  पृष्ठ  १७  में  पंक्ति  १  से  ४  तक  का  लोप  किया  जाए  |

 Page  17,  omit  lines  1  to  4

 [If  the  above  two  amendments  are  accepted,  then  Amendments  No.  42

 and  43  will  not  be  moved.]

 उपरोक्त  दो  संशोधन  स्वीकृत  हो  तो  संशोधन  संख्या  ४२  कौर  ४३  नहीं  पेश

 किये  जाएंगे  ।”  [RoR]

 [att  ति०  त०  कृष्णमाचारी  ||
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 श्री  मी०  रु०  मसानी  मैं  अपना  संशोधन  संख्या  ११०  प्रस्तुत  करते  हुए  निवेदन  करता  हुं  कि

 इसका प्र  योजन  केवल  यह  है  कि  इस  खण्ड  का  भूत  लक्षी  प्रभाव  न  हो  ।  इस  प्रकार  के  परिवर्तन  को

 भूतलक्षी  प्रभाव  देना  अनुचित  हैं  ।

 श्री  नर  घोष  :
 मैं

 पना
 संशोधन  संख्या  ३६  प्रस्तुत करता  हूं

 ।  इसके  अनुसार  ५०००

 रु  पये  की  अपेक्षा  २५०००  रुपये  की  पु  जगत  परिसम्पत्तियों  विनीत  होनी  चाहिये  ।  १  लाख  रुपये

 का  रिहायशी  मकान  ait  एक  एकड़  या  विहित  सीमा  तक  भूमि  भी  विभक्त  होनी  चाहिये  ।  कभी  कभी

 ऋण  के  कारण  किसी  को  मकान  बेचना  पड़ता  है  तो  उसका  प्रयोजन  सिद्ध  नहीं  होगा  ।  माननीय

 मंत्री  को  मध्य  वर्ग  के  प्रति  सहानुभूति  दर्शनी  चाहिये  ।

 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  जहां  तक  श्री  मसानी  के  तथ्य  का  सम्बंध है  पु  जीगत  लाभ  संविधि

 पुस्तक  में  होता  हैदर  बोनस  इशू  संविधि  पुस्तक  में  नहीं  होता  ।  इस  कर  को
 पु  जीगत  लाभ  पर  लागू

 किया  गया  है  जहां  भूतलक्षी
 प्रभाव  का  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  ।  मैं  विभूषित  की  सीसा  ५०००  से  बढ़ाकर

 RYooo  रुपये  नहीं  करना  चाहता  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  ११०  मतदान  के  लिये  रखा  गया

 तौर  स्वीकृत  ।

 Amendment  No.  110  was  put  and  negatived.

 श्री  न०  | ५
 घोष

 :
 मैं  अपना  संशोधन  संख्या  १३६  वापस  लेता  हूं

 ।

 संशोधन  सं  गया  १२६,  सभा  की  अनुमति  से  ,  वापस  लिया  गया  |

 Amendment  No.  136  was  by  leave,  withdrawn.

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रश्न यह  है  :

 खण्ड  २८,  संबोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बने  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  इश्रा  |

 The  motion  was  adopted.

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  खण्ड  २६  पर  सरकार  के

 कुछ  संशोधन हैं
 |

 संशोधित  किया  गया

 Amendment  made

 (१)  पृष्ठ  १७  में  पंक्ति  २८,  २९  कौर  ३०  के
 स्थान  पर  निम्नलिखित रखा  I

 Section  115  of  the  Income-tax  Act,

 (i)  for  clause  (a),  the  following  clause  shall  be  substituted,  namely

 the  amount  of  income-tax  equal  to  the  aggregate  of-——

 (1)  the  amount  of  income-tax  calculated  at  the  rate  of  twelve  and
 a  half  per  cent.  on  the  amount  of  capital  gains,  if  any,  charge—
 able  under  sub-section  (2)  of  section  45;  an
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 वित्तयर्विधेयक  १९६४

 (2)  the  amount  of  income-tax  with  which  it  would  have  been

 chargeable  had  its  total  income  been  reduced  by  the  amount

 of  capital  gains  referred  to  in  sub-clause  (1);

 (ii)  for  clause  (b),  the  following  clause  shall  be  substituted,  namely  :

 the  amount  of  super-tax  equal  to  the  aggregate  of
 ——ਂ

 प्राय कर  ग्रधिनिषम  की
 घारा  ११४  में  (TH)  खण्ड  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  रखा

 अर्थात

 निम्नलिखित  की  क ुल  राशि  के  बराबर  आयकर  की  राशि

 (१)  घारा  ४४५  की  उपधारा  (२)  के  भ्रन्तगंत  यदि  कोई  कर  देय  पू  जगत  ara  हो  तो

 उस  पर  यह  q'/  प्रतिशत  दर  से  गणना  किये  गये  आयकर  की  राशि

 (२)  झ्रायकर  की  ऐसी  राशि  जिसके  साथ  उपखण्ड  (१)  में  उल्लिखित  पू  जगत  लाभ

 की  राशि  कुल  ग्राम  में  से  घटा  देय  होगी  |

 खण्ड  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  रखा  अर्थात

 कुल  राशि  के  बराबर  श्रीधर  की  राशि  ।]  (¥x)

 (2)  पृष्ठ  १७  में  पंक्ति  ३८  से  ४१  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  रखा  जाय

 Page  17,  for  lines  38  to  41,  substitute.

 capital  gains,  if  any,  [excluding  capital  gains,  if  any,  referred  to  in

 sub-clause  (1)  of  clause  (a)]

 (2)  the  amount  of  super-tax  with  which  it  would  have  been  chargeable
 had  its  total  income  been  reduced  by  the  amount  of  capital  gains  relat-

 ing  to  capital  assets  other  than  short-term  capital  assets  included  in
 its  total

 ta  पूंजीगत  लभ  यदि  कोई  खण्ड  के  viqgig  (१)  में  उल्लिखित  यदि  कोई

 यूजीसी  लाभ  हो  तो  उसे  निकाल  ate

 (२)  अधिकर  की  ऐसी  राशि  जिसके  साथ  वह  कर  देय  होता  यदि  उसकी  कुल  ae  में  से

 उसमें  शामिल  अल्पावधि  पूंजीगत  परिसम्पत्तियों  से  भिन्न  पू  जीगतਂ  परिसम्पत्तियों  से  सम्बंधित

 शरू जी गत  लाभ  की  राशि  घटा  दी  जाए  (४६)

 श्री  ति०  qo  कृष्णमाचारी It

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  x,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  रंग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 The  motion  was  adpoted.

 खण्ड  Ré,  संशोधित रूप  में  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  29  as  amended  was  added  to  the  Bill.

 खण्ड  ३०  १३२  के स्थान  पर  नई घारा  रखा  जाना  ]।

 See
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 ति०
 ao

 मैं
 प्रस्ताव  करता  हूं

 (१)  पृष्ठ  १८,  पंक्ति  ३४  में  अन्तर्गत  कार्यवाही |

 Indian  Income  Tax  Act,  1922,  or  भ्रामक  १६२२

 अथवा  रखा  जाए  ।  (४७)

 (२)  पृष्ठ  १६  पंक्ति  १०  में  under’’  कि  भ्रन्तगंत  J

 पर्वत  Tadian  ncome  Tax  Act,  1922,  orਂ  [areata

 TERR  अबवा  रखा  (४८)

 (३)  पृष्ठ  १९  पंक्ति २  (  अथवा )  अन्य  रखा  जाए ॥

 )  पृष्ठ  १९६  पंक्ति  ३१  में  Central  Board  of  Direct  Taxesਂ  केन्द्रीय

 प्रत्यक्ष  के  स्थान  पर  Board  रखा  जाए  (Xo)

 श्री
 द्र ०

 मू
 ०  त्रिवेदी  :  मैं  संशोधन  संख्या  ४,  ६  ७  प्रस्तुत करता  हूं  |

 श्री  मी०  रू०  मसानी  :  में  इस  खंड  का  विरोध  करता हूं
 क्योंकि  इस  के  द्वारा  प्रतीक  eat

 को

 तलाशी  कौर  कब्जे  के  बहुत  विस्तृत  अधिकार  दे  दिये  गये  हें  इस  के  साथ  ही  आयुक्त  की  ग्र नुम ति  से

 लेखा  पुस्तकें  रखने  के  अधिकार  भी  हमें  र  वीकार  नहीं  हैं  ।  wa  अ्रघिका  रियों  को  इस  प्रकार  के  अधिकार

 दे  दिये  जाते हैं  तो  या  तो  उन्हें  इस्तेमाल  नहीं  किया  जाता  या  पैसा  ऐंठने  के  लिए  डराने  धमकाने
 के

 काम  लाय  जाता  है  ।  इससे  भ्रष्टाचार  फलने  का  डर  है  क्योंकि  इन  भ्र धि कारों  पर  न्यायिक  नियंत्रण

 नहीं हूं  ।

 श्री  ऊ०  मू ०  त्रिवेदी  :  इस  उपबंध  से  प्रतीत  होता  है  कि  प्राय  कर  विभाग  को  पुलिस  अधिकार

 दिये  जा
 रहे  हैं

 ।  ये  अ्रघिकारी  बड़े  अत्याचार  पूर्ण  ढंग  इस्तेमाल  करते  हैं  तार  पैसा  कमाना ही
 उनका

 उद्देश्य  होता  है  ।  १९४५८  में  कलकता  के  बड़े  व्यापारी  की  तलाशी  में  १  करोड़  रुपये  के  जेवर  पाये  गये

 कौर  ae  दिन  यह  घोषित  कर  दिया  गया  कि  वे  जेवर  विदेश  से  नहीं  लाये  गये  थे  ।  न  जाने  २४  घंटें
 के  भीतर  अधिकारियों  को  कितना  रुपया  भेंट  हो  गया  था  ।  दुसरी  बात  यह  है  कि  यह  उपबंध  करने

 की  बजाय  कि  अयुक्त  उपलब्ध  जानकारी  के  अधार  पर  समझे
 मेਂ

 यह  उपबंध  होना  चाहिये

 कि  यदि
 आयुक्त  निश्चित  जानकारी  के  झ्राधार  पर  लिखित  कारणों  से  समझें  4.0  इस  प्रकार  ग्रा युक्त थि

 को  केवल  कुछ  सुनने  पर  ही  aaa  पारित  नहीं  करने  चाहिये  बल्कि  उस  पर  भी  कुछ  बंधन  होना

 चाहिये  श्र  दूसरे  पक्ष  को  अवसर  मिलना  चाहिए  कि  वह  पता  लगा  सके  कि  जानकारी  ठीक  है  या

 तलाशी  के  नियम  बनाने  का  अधिकार  केद्रीय  प्रत्यक्ष  बेड  को  नहीं  देने  चाहिये  बटक  खण्ड

 प्रक्रिया  संहिता के  नियम  जो  अनुभव  द्वारा  प्रमाणित  हैं  लागू  होने  चाहिये  |

 यह  उपबंध  ay  नित्य  प्रति  के  कार्य  में  बाघा  उपस्थित  करता  है  कि  लेखा  पुस्तकें  ६  मास  के

 लिए  रखी  जा  सकती हैं  ।  यह  wale  १५  या  २०  दिन  अथवा  १  या  दो  महीने  रखनी  चाहिये  |

 श्रीमती  रेणु चक्रवर्ती  :  मैं  इस  उपबंध  का  समर्थन  करती  हूं  किन्तु  ६  मास  का  समय  घटा
 कर

 २  या  अधिकाधिक  ३  मास  कर  देना  चाहिए  |  आजकल की  कर  नन  की प्रवृति  को  देख  कर

 कर  अधिकारियों  को  लेखों  की  जांच  पड़ताल  का  अधिकार  देना  ही  चाहिये  ।  किन्तु  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष

 बोर्ड  को  प्रार्थनापत्र  देने  की  अनुमति  देनी  चाहिये  ।  इससे  लेखा  पुस्तकें  रखने  में  विलम्ब  की

 कठोरता कम  हो  जायगीਂ  |
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 श्री  दीवानी राव  ato  देशमुख  :  जो  लोग  इस  उपबंध  का  विरोध  करते  हैं  वे  वास्तव  में  कर

 अपवचन  में  प्रवीण प्र  तीत  है
 |  वही  व्यक्तिगत  स्वतंत्रता  की  दुखदाई देते  हैं

 ।  कहा  जाता है  कि
 भ्रमरी का

 में

 आयकर  अधिकारी  आतंक  के  प्रतीत है  ।  तब  तो  भारत  के  समाजवादी  देश  में  इन  अघिकारियों  को

 श्र  भी  अधिक  आत  कपूर  होना  चाहिये  |  इसलिए  मैं  इस  उपबंध  का  समर्थन  करता हूं
 ।

 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  इस  उपबंध  द्वारा  आयकर  अघिनियम  की  धारा  १३२  को  संशोधित

 किया  जा  रहा  है  ।  बिक्री
 कर  संशोधित  किया  जा  रहा  है  ।  बिक्री  कर  के  अधीन  भी  विस्तृत  अ्रधघिकार

 प्राप्त  हैं  प्रौढ़  लेखा  पुस्तक  प्राप्त  करने  के  लिये  इन  अधिकारों
 की

 आवश्यकता
 थी  ।

 जनवरी  FENG  में  आयकर  अ्रघिकारियों  ने  सीमा  शुल्क  अधिकारियों  द्वारा  तलाशी  के  दौरान

 ऐसी  पुस्तक  प्राप्त  की  जिन  पर  सम्बंधित  व्यक्ति  १  करोड़  रुपया  कर  के  रूप  में  देने  के  लिए  तैयार

 किन्तु  आयकर  अधिकारियों  के  यहं  कहने  पर  कि  उसे  तीन  करोड़  रुपया  देना  चाहिये  मामला

 न्यायालय  में  चला  गया  जहां  इस  भ्राता  पर  कि  झ्रायकर  अधिकारियों  को  तलाशी कर  अधिकार

 नहीं  था  भारत
 सभी

 तक  खटाई  में  पड़ा  gat  है
 ।

 उसके  पश्चात  वहू  न्यायालय  में  मामला  ले  गये
 ।

 न्यायालय  द्वारा  किताबें  जब्त  कर  लेने  का

 दिया  tae  मामला  अभी  wearer  न्यायालय  के  विचाराधीन  है  ।  इस  एक  मामले  में  सरकार  को  एवं

 जनता  को  ३  करोड़  रुपये  का  लाभ  हो  सकता  था  ।  यह  राशि  इस  लिये  प्राप्त  नहीं  हो  सकी  चूंकि

 प्राय-कर  पदाधिकारियों  के  पास  पर्याप्त  झा क्ति यां  नहीं  थी  ।  कई  अन्य  मामलों  में  भीਂ  न्यायालयों  ने

 कहा है  कि  इन  पदाधिकारियों के  पास  शक्तियां  नहीं  हैं  ।  वास्तव  में  हम  वर्तमान  विधान  के  अन्तत

 प्राप्त  शक्तियों  में  वृद्धि  नहीं कर  रहे  हैं  वरन  इन  में  रूपभेंद  ही  कर  रहे  हैं  ।  व्यापारियों  के  खातों  को

 प्रत्येक  मामले  में  ६  मास  तक  रखना  भ्रनुचित  होगा  |  हम  हिंदायतें  देंगे  कि  कुछ  एक  गम्भीर  मामलों

 को
 छोड़

 कर
 मामलों  में  खाते  यथासंभव  after  लौटा  दिये  जायें  ।  परन्तु  कुछ  विशेष  मामलों

 में  खाते  शीघ्र  नहीं  लौटाये  जा  सकते
 ।

 कर  श्रपबंचन  को  रोकने  के  लिये  पदाधिकारियों  के  लिये  शक्तियां
 -

 प्राप्त  करने  हितकर  होगा  |  इसलिये  मैं

 प्रस्तुत

 संशोधन  स्वीकार  नहीं  कर  सकता  |

 उपाध्यक्ष
 महोदय  :  अब  मैं  सरकारी  संशोधन  संख्या  ४७,  ४८,  '४€  तथा  ५०  मतदान  के

 रखता  ह्
 मा

 ।

 wet यह  है

 (१)  कि  पृष्ठ  १८,  पंक्ति  ३६  में  under’  अन्तरगत  कार्यवाही  :
 के  फ्इचात  ‘the  Indian  Incom-tax  Act,  1922,  or’  आयकर

 FERR  रखा  जाये  ।  (४७)

 (२)  कि
 पृष्ठ  1&,  पंक्ति  १०  में  ‘proceeding  under’

 अतंत
 के

 पहचान  ‘the  Indian  Incom-tax  Act  1922,  or’
 [ard  आकर

 १९२२,  रखा  जाये  ।  (४८)

 ्
 (३)  f  पृष्ठ  &&,  पंक्ति  २४  में  ‘account  0  के  पश्चात्

 ‘other’
 रखा  जाये  ।  (¥e)
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 (Saka)

 (४)  कि  पृष्ठ
 9&  ,  शक्ति  3 i  की |

 १  में  ‘Central  Board  of  Direct  taxes’

 प्रत्यक्ष  के  स्थान  पर  ‘Board’  रखा  जाये  ।  (५०)

 प्रस्ताव  स्वीकृत  का  |

 The  motion  was  adopted.

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  ४,  ६  श्र  ७  मतदान  के  लिए  रखे  गये  तथा

 अस्वीकृत  हुए  ।

 The  Amendments  Nos.  4,  6  and  7  were  put  and  negatived.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  ३०,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बसे  ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत  श्र  ।

 The  motion  was  adopted.

 सड़े  ३०,  संशोधित  रूप  विधेयक  म  जोड़  दिया  गया  ।

 ‘Clause  30,  as  amended,  was  added  to  the  Bill.

 खंड  -नई  घारा  १३३  क  का

 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  मैँ  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 कि  पृष्ठ  २०,  पंक्ति  Ro  में  ‘such’  स्थान  पर  ‘the’
 [eV]  शब्द  रख

 दिया  जाय  ।  (५१)

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  संशोधन  सभा के  समक्ष  है  ।

 श्री  सौ०  रू०  मानी  :  मे इस खंड  का  विरोध  करता  हूं  ।  इस  से
 राय-कर  पदाधिकारियों

 की  तलाशो  लेने  शर  जब्त  करने  सम्बन्धों  शक्तियां  बढ़  जायेंगी  ।  इस  के  परिणामस्वरूप  कोई

 भो  राय-कर  पदाधिकारी  बिना  सुचना  के  किलो  स्थान  पर  जा  सकेगा  ।  इतनी  निर्बाध  शक्तियां

 देना  adar  भ्रनुचित  ate  अन्यायपूर्ण है
 ।  इस  से  भ्रष्टाचार  कौर  बढ़ेगा  ।  पदाधिकारियों

 को  बिना  वारंट  या  बिना  न्यायालय  के  area  के  किस  के  घर  अथवा  कार्यालय  में  घुसने  का

 अधिकार  नहीं  दिया  जाना  चाहिये  |

 श्री  ति०  त  कृष्णमाचारी  :  यह  आपत्ति  कोई  नई  नहीं  है  इसलिये  में  इस  का  उत्तर

 देने  की  जरूरत  नहीं  समझता  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  में  सरकारो  संशोधन  संख्या  ५१  मतदान  के  लिये  रखता  हूं  |

 प्रश्न  यह  है

 किः  पृष्ठ  २०,  पंक्ति  २०  में  ‘such’  के  थान  पर  ‘the’  शब्द

 रख  दिया  जाय  ।  (५१)  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 The  motion  was  adopted.

 SWAE  4156
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न यह  है  :

 ०
 खंड  ३१,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  aa  बने  क

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 The  motion  was  adopted.

 संघ  २१,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 Claus:  31,  as  amended,  was  added  to  the  Bill.

 खंड  २२,  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  32  was  odded  to  the  Bill.

 खंड  ३३

 श्री  टी०  to  कृष्णमाचारी  :  में  सरकारी  संशोधन  संख्या  ५२  प्रस्तुत  करना  चाहता

 ह

 में  प्रस्ताव  करता  हूं

 कि  पृष्ठ  २०  में  पंडित  २८  से  ३४  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  रखा  जाये

 *
 58.  (1)  Where  a  person  makes  an  application  to  the  Commissioner  in  the

 prescribed  form  for  any  information  relating  to  any  assessee  in  respect  of  any
 assessment  made  either  under  this  Act  or  the  Indian  Income  tax  Act,  1922,
 on  or  after  the  Ist  day  of  April,  1960,  the  Commissioner  may,  if  he  is  satisfied
 that  it  is  in  the  public  interest  so  धि  do,  furnish  cr  cause  to  be  furnished  the
 informa  ion  asked  for  in  respect  of  that  assessment  only  and  his  decision  in  this
 behalf  s  18:1  be  final  and  shall  not  be  called  into  question  in  ary  Cotirt  of

 law.

 (2)  Notwith  standing  anything  contained  in  sub-section  (1)  or  any  other
 law  for  the  time  being  in  force,  the  central  Government  may,  having  regard  to
 the  practices  and  usages  customary  or  any  other  relevant  factors,  by  order  notified
 in  the  Official  Gazette,  direct  that  no  information  or  document  shall  be  furnished
 or  produced  by  a  public  servant  in  respect  of  such  matters  relating  to  such  class
 of  assessees  or  except  to  such  authorities  as  may  be  specified  in  the

 "235,  (2)  जहां  तक  एक  १  १६६०  को  अथवा  उस  के  न्

 इस  अधिनियम  waar  भारतीय  राय-कर  ERR  के  अन्तर्गत  किये

 गये  कर  निर्धारण  के  सिलसिले  निश्चित  फार्म  हारा  किसी  कर  दाता  सम्बन्धी

 जानकारी  प्राप्त  करने  के  लिये  प्रयुक्त  के  पास  अभ्यावेदन  करता  तो  अ्ायक्त डि

 यदि  उन्हें  विश्वास  हो  जाय  कि  वैसा  करना  जन  हित  में  केवल  उसी  निर्धारित

 कर  के  बारे  में  सुचना  दे  सकेगा  हीबा  सुचना  देने  के  लिये  निदेश  दे
 शौर

 इस  बारे  में  उस  का  निर्णय  अन्तिम  होगा  जिसे  किसी  भी  fate  न्यायालय  में

 चुनौती  नहीं  दी  जा  सकेगी  ।

 (२)  उपधारा  (१)  में  अथवा  इस  समय  लागू  किसी  ध्वन्य  बीवी  में  किसी  बात  के

 अस्वादिष्ट  होते  हुए  केन्द्रीय  किन्हीं  रूढ़िगत  परम्पराश्रों  घौर

 प्रथाओं  अथवा  eq  सुसंगत  तत्वों  का  ध्यान  रखते  सरकारी  गज़ट  में

 ह  र  ५७  4157
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 अ्रधिसुचना  द्वारा  यह  निदेश  कर  सकेगी  कि  कोई  सरकारी  कर्मचारी  अमुक

 फरदाताश्रों  के  बारे  में  श्रमिक  मा  मलों  सम्बन्ध  कोई  सूचना  अथवा  दस्तावेज  प्रस्तुत

 नहीं  अ्रधवा  सिवाय  age  प्राधिकरणों  जिन  का  उल्लेख  निदेश
 में

 किया  गया  wie  किसी
 को  प्रस्तुत  नहीं  करेगा  (५२)

 थ्री  काशी राम  गुप्त  :  में  अपना  संशोधन  संख्या  १७६  प्रस्तुत  करता हूं
 ।

 श्री  मुरारका  मैं  अपना  संशोधन  संख्या  १३६  प्रस्तुत  करता हूं
 |

 ea

 श्री  सचिन्द्र  चौधरी  अपना  संशोधन  संख्या  १११ प्रस्तुत करत  ह
 !

 श्री  ब्र०  ato  गांधी  नगर-मध्य  :  में  अपनों  संशोधन  संख्या  १४२  वस्तुत

 करता  हूं
 ।

 श्री  काशी  राम  गुप्त :
 जनहित

 की  दृष्टि  से  जानकारी  प्रकट  करने  की  परिभाषा  बहुत

 भ्रनिशचिचित  है  कौर  इस  से  भ्रष्टाचार  बढ़ेगा  |  इस  बारे  में  आयुक्तों  के  लिये  निश्चित  निदेश  होने

 चाहिये  ।  सरकारी  संशोधन  में  कहा  गया  है  कि  भ्रायुक्त  का  निर्णय  अन्तिम  होगा  |  में ने

 झपने  संशोधन  द्वारा  उपबन्ध  रखा  है  कि  उस  का  निर्णय  अ्त्तिम  नहीं  होना  चाहिये  |  मेरे

 संशोधन  को  स्वीकार  न  किया  गया  तो  आयुक्तों  को  निब धि शक्तियां  प्राप्त  होगी  जो  घातक

 सिद्ध हो  सकती  हैं  ।  सरकार  नै  यह  स्पष्ट  नहीं  किया  कि  यह  कार्यवाही  केवल  ठीक  राय  वाले

 बंग  के  लिये को  जा  रही है  |  केवल  श्राश्बासत  देने  की  इस  में  उपबन्ध  होना

 चाहिये  |  सरकार या  तो  झपने  संशोधन  द्वारा  यह  बात  स्पष्ट  क  रे  कि  मध्यम  एवं  निम्न  राय

 बग  को  संरक्षण  दिया  जायगा  या  मेरा  संशोधन  स्वीकार  करे  जिस  का  प्रयोजन  यही  है  ।

 भ्रन्यपथा  जो  बेईमान  राय-कर  प्राधिकारी  हैं  कह  छोटे  लोगों  को  तंग  करेंगे  ।

 थ्री  सचीन  यह  टीक  है  कि  आयुक्त  को  दी  गई  सुचना  के  arene पर  कार्यवाही  करनी

 पड़ती  है  परन्तु  उसे  निर्बाध  शक्तियां  दे  देने  से  जनसाधारण  को  हानि  हो  सकती  यदि  कोई  गलत

 सुचना  देता  है  तो  उसके  लिये  भी  करदाता  के  पास  कोई  उपाय  होना  मैं  यह  मानता हूं
 कि

 आयुक्त  ईमादार  होते  हैं  परन्तु  उन्हें  प्रशासनिक  दृष्टिकोण  से  ही  कार्यवाही  करनी  होती

 शब्द  की  स्पष्ट  परिभाषा  होनी  चाहिए  ।  कई  बार  ऐसा  होता  है  कि  लोग  किसी  को  हानि  पहुंचाने

 के  उद्देश्य  सेਂ  ही  आयुक्त  से  जानकारों  प्राप्त  करना  चाहते  ऐसे  लोगों  को  निरुत्साहित करने  के

 लिये  मैंने  पना  संशोधन  रखा  इसमें  ऐसेਂ  लोगों के  लिये  दण्ड  की  व्यवस्था  उसेਂ

 स्वीकार कर  लेना  चाहिए  |

 श्रीमती रेणु  चक्रवर्ती  :  यह  बात  मेरी  समझ  में  नहीं  श्राई  कि  सुचना  को  गुप्त  रखने  के  क्या

 कारण  जो  साथ  ईमानदारी से  शर  सच्चाई  से  काम  करते  हैं  उनके  कर  निधन  इरादी  संबंधी

 सुचना  के  प्रकट  हो  जाने  से  उन्हें  कोई  हानि  नहीं  होगी  ।  मेरा  व्यक्तिगत  विचार यह  है  कि
 करदाता

 के  बारे में  जो  कोई  जानकारी मांगता  है  उसे  वह  जानकारी दी  जानी  चाहिए ।
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 थ्री  उ०  मू०  त्रिवेदी  :  यदि  एक  ईमानदार  व्यक्ति  नहीं  चाहता  कि  उसके  व्याप;र

 सम्बंधी  भेद  प्रकट  किये  चूंकि  उससे  उसके  व्यापार  को  हानि  पहुंच  सकती  तो  उसको  प्रकट

 नहीं  किया  जाना  यदि  एक  करदाता को  गाय  कर  पदाधिकारी को  सब  प्रकार की  भेद  की

 बातें  करनी  पड़ती  हैं  तो  यह  आवश्यक  और  वांछनीय  नहीं  है  कि  वह  जानकारी  सभी  को  दे  दी  जाय ।

 इसलिये  वाला  उपबंध  समुचित  परन्तु  जो  लोग  किसी  er  साथे  संबंधी  सूचना  प्रात

 करके  उसका  दुरुपयोग  कर  सकते  हैं  उनकों  दण्ड  देने  के  लिये
 भी  कोई  उपबंध  होना  चाहिए  |

 श्री  मुरारका  :  मेरे  संशोधन  का  प्रयोजन  यह  है  कि  केवल  वह  सूचना  दी  जाय  जिसका  उल्लेख

 सरकार  नियों  हरा  करे  ।  प्रत्येक  की  सुचना  उपलब्ध  नहीं  की  जानी  चाहिए  मैं  यह  भी

 चाहता  हूं  कि  यह  सुचना  FERR  से  दी  जाय ।  सूचना  मांगने  वाले  द्वारा  प्रायर  को

 निर्णय
 को  चुनौती  नहीं  दी  जा  सकती  चाहिए  ।

 ag  उपबंध  सवेरा  उचित  कौर  न्यायसंगत  है  कि  जनहित  में  किसी  करदाता  सम्बंधी  री

 प्रकट
 न  की  यह  उपबंध  वास्तव  में  बहुत  पुराना  यदि  करदाता  के  व्यापर  सम्बंधी  भेद  प्रकट

 हो  जाते  हैं  तो  उसके  व्यापर को  हानि  पहुंचेगी  ।  यदि  sar  लोगों  को  मालूम  हो  जाय कि  श्रमुक  व्यवित

 की  आस्तियां एवं  दायित्व  कया  है  उसकी  पू  जी  कितनी  उसका  दायित्व  कितना  इरादी

 तो  निश्चय  ही  उसे/हानि  पहुंचेगी  ।  इसके  अतिरिक्त  यदि  आयुक्तों  ग्राही  के  निर्णयों  को  चुनौती  दी  जा

 सकेगी
 तो

 वहू  पदाधिकारी  न्यायालयों  में  पेश  होते  रहेंगे  ate  सारा  समय  उनका  बर्बाद  हो  जायगा |
 टोड  हीटर  राय-कर  जांच  Reve,  करारोपण  जांच  झाय।/ग.  १९५३-४४  श्र

 त्यागी  स्पिति  ने  भी  जानकारी  क  गुप्त  रखने  के  खंड  का  aa es  किया  इन  समितियों  श्र

 भागों  वत  कहना  है  कि  करदाता  इस  विचार  से  aga  सारे  भेद  प्राय-कर  पदाधिक  रियों  के  बता

 देता  है
 कि

 वाए  गुप्त  रखें  नावं  कौर  स्वीडन जैसे  देशों में  भी  कुछ  समिति  जानकारी ही  प्रकट

 की  जाती  यदि  श्राप  चाहते  हैं  कि  जानकारी  भ्र वश्य  उपलब्ध  की  जाय  तो  श्राप  को  बेईमान  कौर

 निहित  स्वार्थ  रखने  वालों  से  करदाताश्रों  की  रक्षा  भी  करनी  होगी  |  मेरे  संशोधन  का  यही  उद्देश्य

 थी  दबा  गांधी  :  माननीय  मंत्री  द्वारा  प्रस्तुत  तंदान  द्वारा  करदाता  के  लिये  काफी  परिमाण

 रखे  जा  रहे  पहला यह  है  कि  सुचना  १  भ्रप्लैल  PERO  से
 दी  जायगी  |  दुसरे  प्रयुक्त  यह  सुनिश्चित

 करेगा
 कि

 सूचना  उपलब्ध  करना  जनहित  में  मैं  अपने  संशोधन  द्वारा  एक  ही  सुधार  लाना  चाहता

 हैं  वह  यह  है  कि  आयुक्त  का  निर्णय  प्रति  नहीं  होना  चाहिए  ।

 श्रीमती  रेणुका राय  हमारे देश  में  श्रह्पष्कि  कर  का  अपवचन  होता  सानिया  ने  इस

 बुराई
 को

 दूर  करने  के  लिये  जो  उपयोगी  कार्यवाही  की  है  उस  के  लिये  वह  बधाई  के  पात्र  हैं  ।

 जो
 संशोधन  माननीय  मंत्री  हारा  प्रस्तुत  किया  गया  है  उस  से  श्री  मुरारका

 की  समस्याओं का

 समाधान हो  जाता  ग्रा युक्त  को  यह  शक्ति  पर्याप्त  परिमाण  है  कि  वह  यदि  चाहे
 तो  जनहित में

 किसी  सुचना  को
 प्रकत

 न  इसलिये  इस  संशोधन
 से

 सभी  पक्षों  को  सन्तुष्ट हो  जाना  चाहिए
 |

 इसमें  ्य  परिवर्तन  करने  की  sunt 4 THEE >  नहीं  है  ।

 थी
 प०

 नाठ  :
 देश  में  कर  की

 जो
 चोरी  की  जाती  है  उसका  प्रत्येक  पक्ष

 ढारा

 विरोध  किया  गया  है  कौर  सरकार  को  भी  दोषी  टहराया  गया  है  चूंकि  वह  इसे  रोकने
 के

 लिये  sora

 कार्यवाही  नहीं  करती  थी  ।  इसलिये  जो  उपबंध  अब  माननीय  मंत्री  ने  रखा  है  वह  समर्थन  है
 ।
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 mananice
 Bill,  1964  Chaitra  29,  1886  (Saka)

 देश  के  प्रत्येक  व्यक्ति  को  किसी  करदाता  सम्बन्धी  जानकारी  प्राप्त  करने  का  अधिकार  होना  चाहिए  |

 परन्तु
 मैं  चाहता  हुं  कि  फार्म  के  लिये  कोई  फीस  न  ली  जाय  कौर

 कालावधि
 संबंधी  कोई  सीमा  नहीं

 रखी  जानी  चाहिए  ।

 श्री  मी०  रू०  मसानी  :  मुझ  सेਂ  पहले  ज  वक्ता  बोले  वह  इस  बात  को  भूल  गये  कि  इस  देश  में

 सभी  लोग  कर  श्रपबंचन  नहीं  करते  ।  कर्म  चारी  कथा  प्रकार  के  कई  लाग  हैं

 ईमानदारी से  काम  करते  हैं  कर  भी  देते  प्रो  हर  ईमानदार व्यक्ति  को  यह  अधिकार है

 उसके  व्यापार  या  घंटे  के  कुछ  भेद  ष्प्त भ्  रह  परन्तु  इस  तथ्य  की  सर्वथा  ग्रवहेलना  की  गई  है
 |

 इस  प्रय  जना  श्री  सचिन्द्र  चौधरी  का  amie  बहुत  उपयुक्त  इसे  स्वीकार  किया  जाना

 शर  यह  बात  विचार  से  निकाल  देती  चाहिए  कि  इस  देश  के  सभी  लोग  बेईमान  हैं  ।

 श्री  हिम्मतसिंह का  :
 मैं

 श्री  मुरारका  के
 संगठन  का  समर्थन

 करता
 यदि  किसी

 व्यक्ति को  करदाता के  बारे  कुछ  गीत  प्रकट  की  जाती  है  तो  उससे  सरकार  को  या
 लोगों

 को

 क्या  लाभ  हों  सकता  केवल  उस  सुचना  का  दुरुपयोग  ही  किया  जा  सकता

 श्री  ढी०  ठी०  कृष्णमाचारी  :  ya  खंड  की  चूंकि  आलोचना  की  गयी  थी  इसलिये  मैं  संशाधन

 प्रस्तुत  किया  इस  संशोधन  द्वारा  काफी  पाबन्दियां  लगा  गई  फिर  भी  हम  देखेंगे  कि  इसके  परिणाम

 क्या  होते  यदि  आवश्यक  समझा  गया  तो  फिर  संशोधन  लाया  झ्रायूक्त  जो  सुचना  उपलब्ध

 करेगा  वह  जनहित की  दृष्टि  से  ही  उपलब्ध  arta  के  निर्णय  को  टीवी  न्यायालय  में  चुनौती

 देना  भी  श्रीजीत  इसीलिये  यह  संशोधन  रखा  गया  है  ।  श्री  सचिन्द्र  चौधरी  के  संशोधन में  सुचना

 मानने  वाले  के  सदभाव  की  बात  कही  गयी  है  परन्तु  सदभाव  के  बारे  में  निर्णय  आयुक्त  ही  को

 होगा |  यदि  mead  सदभाव  ही  समझ  कर  सुचना  उपलब्ध  कर  देता  है  परन्तु  बाद  में  उस  सुचना वा

 दुरुपयोग  किया  जाता  है
 तो

 हम  क्या  इसलिये  इससे  काफी  कठिनाईयां  उत्पन्न  भ्रायुक्त

 जो  सुचना  देगा  वह  इसी  उद्देश्य  से  देगा  कि  सरकार को  काफी  राजस्व  प्राप्त  होने की  आशा  होगी

 बिना  किसी  कारण  के  किसी  व्यक्ति  सम्बंधी  सुचना  देने  का  तो  प्रशन  ही  उत्पन्न  नहीं  होता  ।  श्री

 मुरारका  झपने
 संशोधन  द्र  यह  उपबंध  रखना  चाहते  हैं  कि  आयुक्त  कोई  विशेष  प्रकार  की  सुचना

 भी  उपलब्ध  मैं  उन्हें  आश्वासन  देता  हूं  कि  केन्द्रीय  राजस्व  NS  श्रावित  को  इस  प्रयं।जनाथ॑

 हिदायतें  अवद्य  देगा  एक  रुपया  तपने  दायित्व  की  उपेक्षा  नहीं  कर  सकता  ।  वह  काफी  अनुभवी

 पदाधिकारी  होता  है  ।

 हम  चाहते  हैं  कि  करदाताओं  के  नाम  प्रकाशित  हों  परन्तु  24,000  या  २०,०००  रुपये से  कम

 ara  वाले
 लोगों

 के  नाम  प्रकाशित नहीं  बिना  कारण  किसी  के  नाम  प्रकाशित  करने  से  हमें  कोर्ड
 लाभ  नहीं हो  हमने जब  खंड  १३७  को  निकाला था  तो  करदाताओं  को  संरक्षण  दिया  था  ताकि

 कोई  सरकारी  कर्मचारी  उन्हें
 न

 इस  प्रकार  इस  अधिकार
 के

 दुरुपयोग  से  बचने के  लिये

 हमने  काफी  सावधानी  बरती  है  ।  इसलिये  मेरा  अनुरोध  है  कि  माननीय  सदस्य  अपने  संशोधन  पर

 ग्रा ग्र हन न॑  करें  ।

 श्री
 काशीराम  गुप्त  :

 मैं  प्रिया  संशोधन  संख्या  १७६  वापस  लेना  चाहता  ह

 संशोधन  संख्या  १७६  सभा  की  अनुमति  से  वापस  लिया  गया  ।

 Amendment  No.  179  was,  by  leave,  withdrawn
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 १
 Req

 वित्त
 १६६४

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रश्न  पह  ह  ः

 पृष्ठ  २०  में  पंक्ति  २८  से  ३४  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  रखा  जाये  :--

 Where  a  person  makes  an  application  to  the  Commissioner  in  the

 prescribed  form  for  any  information  relating  to  any  assessee  in  respect  of  any
 assessment  made  either  under  this  Act  or  the  Indian  Income-tax  Act,  1922,  on

 or  after  the  1st  day  of  April,  1960,  the  Commissioner  may,  if  he  is  satisfied

 that  it  is  in  the  public  interest  so  to  do,  furnish  or  cause  to  be  furnished  the  in-

 formation  asked  for  in  respect  of  that  assessment  only  and  his  decision  in  this
 behalf  shall  be  final  and-  shall  not  be  called

 into
 question  in  any  court  of  law.

 (2)  Notwithstanding  anything  contained  in  sub-section  (1)  or  any  other

 law  for  the  time  being  in  force,  the  Central  Government  may,  having  regard  to
 the  practices  and  usages  customary  or  any  other  relevant  factors,  by  order  noti-

 fied  in  the  Official  Gazette,  direct  that  no  information  or  document  shall  be

 furnished  or  produced  by  a  public  servant  in  respect  of  such  matters  relating  to

 such  class  of  assessees  or  except  to  such  authorities  as  may  be  specified  in  the

 order.’’

 [23  (१)  जहां  ta  एक  १  FERO  को  अ्रथवा  उसके  इस  भ्र धि नियम

 अथवा  भारतीय  प्राय-कर  १९२२  के  ०  किये  गये  कर  निर्धारण  के  सिलसिले

 निश्चित  cre  दारा  किसी  करदाता  संबंधी  जानकारी  प्राप्त  करने के  लिये  arpa के
 पास  भ्र भ्या वेदन

 करता  है  तो  यदि  उन्हें  विश्वास  हो  जाय  कि  वैसा  करना  जनहित  में  केवल  इसी  निर्धारित

 कर  के  बारे  में  सूचना  दे  सकेगा  भ्रथवा  सूचना  देने  के  लिये  निदेश  दे  भर  इस  बारे  में  उसका

 निर्णय  अन्तिम  होगा  जिसे  किसी  भी  विधि  न्यायालय  में  चुनौती  नहीं  दी  जा  सकेगी  ।

 (2)  उप-धारा  (१)  में  अथवा  इस  समय  लाग  किसी  श्र  विधि  में  किसी  बात  के  अन्तर्विष्ट

 होते  हुए  भी  केन्द्रीय  सरकार  किन्हीं  रूलिंग  परम्परा त्रों  श्र  प्रथाओं  अथवा  अन्य  सुसंगत  तवों

 का  ध्यान  रखते  हुए  सरकारी  गजट  में  अधिसूचना  द्वारा  यह  निदेश  कर  सकेगी  कि  कोई  सरकारी

 कम चार  करदाता ग्र ों  के  बारे  में  अमुक  मामलों  संबंधी  कोई  सुचना  दस्तावेज  प्रस्तुत

 नहीं  wear  सिवाय  अमुक  पदाधिक  रियों  जिनका  उल्लेख  निदेश  में  किया  गया  हो ग्र ौर  किसी

 को  प्रस्तुत  नहीं  करेगा  ।”]  (५२)

 संशोधन  १११  की  अनुमति  से  वापस  लिया  गया

 The  Amendment  No.  111  was,  by  leave,  withdrawn.

 |  |
 संशोधन  संख्या  १३६  सभा  की  अनुमति से  वापस  लिया  गया

 Amendment  No.  139  was,  by  leave,  withdrawn.

 संशोधन  संख्या  १४२  सभा  की  अनुमति  से  वापस  लिया  गया

 Amendment  No.  142  was,  by  leave,  withdrawn.

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रश्न यह  है  :

 खंड  ३३.  संशोधित  «प  में  विधेयक  का  श्री  न पा  ।

 प्रस्ताव  पनबट्टा
 नास  ort

 gar

 The  motion  was  adopted.
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 खंड  ३३,  संबोधित  रूप  विधेयक  a  ate  feat  गयो  |

 Clause  33,  as  amended,  was  added  to  the  Bill

 थी  मी०  ०  आसानी  :  चूकि  एंभारे  पास  मंगलवार  के  दिन  समय  काफी  हगा  इसलिये  मेरा

 सुझाव  है  कि  aa  सभा  स्थगित  ei  ।

 श्री  उ०  प्र्  त्रिवेदी  अरब  हुम  थक  च  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  क्या  सभा  cae

 सहमत  है  कि
 वित्त  विधेयक  पर  चर्चा  मंगलवार  ५  बज

 समाप्त  हो  जायेगी  सौर  अग्रेतर  समय  बढ़ाये  जाने  की  मांग  नहीं  की  जायगी  i

 कई  माननीय  सदस्य  :  जी  हा ं।

 तो  अरब  सभा  स्थगित  वी  है उपाध्यक्ष  महोदय

 इसके  पहचान  लोक-सभा  g  विदाई  १,  १८८६

 ग्यारह  बज  तक  के  लिये  स्थगित  हुई

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till
 Eleven

 of  the  clock  on  Tuesday,  the

 215  April,  1964/Vaisakha  1,  1886  (Saka)
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